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इस भाग में भिन्म पुण्ड संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separte puying is given to this fort in order that it may bo dled He a separate comnlladon 


- 


- - 


भाग II -- -- अप - 3 ( 1 ) 

PART II - Section 3.-- Sub -sectdoa ( 1 ) 
(रक्षा मंत्राला को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक भावेश पोर अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notification issired by the Ministries of the Goverment of India 

( other than tha Ministry of Difence ) 


VICE -PRESIDENT S SECRETARIAT 


New Delhi, the 4th January , 1985 


उपराष्ट्रपति सचिवालय 

नई दिल्ल , 4 जनवरी, 1985 
का . आ : 146.- पंजाब विश्वविद्यालय चंई गढ़ के कुलाधिपनि , पंजाब विश्व 
निद्यालय के अधिनियम , 1947 क , धारा 10 ( 3 ) द्वारा प्रवत्त अधिकारों 
का प्रयोग करने ? डा . आर . म . पाल , कुलपति पंजाब विश्वविद्यालय 
को मर । निम्नलिखित लाभ उनके कार्यकाल 1-11- 79 से 31- 12- 84 , 
अधिसूचना संग्डया प प . एस . / पा . यू . / 1980/ 1 दिनांक 1- 1- 80 
के आंशिक मंशोधन के माथ स्वं कृति देते है । 


S . O . 146. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 10( 3 ) of the Punjab University Act , 1947 , the Chancellor 
of Panjab University, Chandigarh iy pleased to sanction the 
foſlowing henefits to Prof. R . C . Paul, Vice - Chancellor, 
Panjab University , Chandigarh , for his tenure from 1 -11-1979 
to 31- 12 - 1984 in partial modification of Notification No. 
VPS / PU / 1980 / 1 dated 1 - 1 - 1980 : - - 


1. आनतोषिक , पंजाब विश्वविद्यालय कैलेण्डर , भाग - I , 1984 , 
के नियम 150- 1 पन्ना 162- 16.3 के अनुम्प । 


1 . Gratuity on the analogy of Regulation 15 . 1 , at pages 

_ 162 -163 of Panjab University Calendar , Volume I , 
1984; 


2. Encashment of Earned leave equivalent to 150 days 

or the ann.ogy of Rule 17. 3 at pages 90 - 91 of Panjab 
University Calendar , Volume III , 1981 ; 


2 . 150 दिन क ; अजित अवकाश का नकद भुगतान पंजाब विश्व 
विद्यालय कैनेटर के भाग - IIJ , 1981 की धारा 17. 3 पन्ना 90- 91 
के अनमार । 
____ 3. पंजाब विश्वविद्यालय कैलेखर , भाग - 1, 1984 के नियम 12. 2 
( ब ) पन्ना 154- 155 के अनुमार 6 माह की फरलो छुटटी आधे वेतन 
पर , इस अनुमति के अनुसार कि उस अवधि में चाहे व्यापार करें अथवा 
कहीं पर काम करें । 

[ संख्या मो . पी . एस . / पी . य . 1980 / 1] 
पर्थ. सिंह, भारत के उपराष्ट्रपति तथा पंजाब विश्वविद्यालय 

के कुलाधिपनि के सभिव 


3 . Furlough leave up to six months on half pay on the 

analogy of Regulation 12. 2 ( B ) at pages 154- 155 
of Punjab University Calendar , Volume I , 1984 , 
with permission to do business of serve elsewhero 
during that period. 


INo. VPS / PU /1980 /1 ] 
PRITHI SINGH, Secy. to the Vice - President of India & 

Chancellor, Panjab University 


1355GI/ 84 - .. 
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वित्त मंत्रालय 

noics, bearing the number 31 " and descritred as १९ , Bannts 

1999 || Serius ) ” , to the value of rupees Three ciorcs eighty 
( राजस्व विभाग ) 

live lakhs only to ht issue hi : 1. 11:1,1* Sate lindi 

cial Corporation are chargeable under the said Act . 
नई दिल्ल , 16 नवम्बर, 1984 

[ No. 2 / 85-Stamps- F. No. 33 / 58 / 84-ST ( I! ) ] 
( आय-कर ) 

का . आ . 150. - - भारत य स्टाम्प अधिनियम, 1859 ( 1699 
का . आ . 147. ---- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) क धाग 

का 2 ) क धारा 9 कः उपचाग ( 1 ) के खंड ( क ) बारा प्रदत्त शकिन्यो 
780- छ को उपधारा ( 2ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

का प्रयोग करते हए , केन्द्र य सरकार एतद्द्वारा उग शुल्क को माफ करत 
केन्द्र य सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, “ अरूलमिग थ्यागराज है जो कर्नाटक राज्य विन्त य निगम द्वारा जार किए जाने वाले प्रामिम 
स्वामी थिस्कोयिल मन्दिर , विरुवरुर " को सम्पूर्ण भारत में ऐतिहासिक नोटों के रूप में केवल छ करोड पांच लाख रूपये मल्य के “ 30 ” संख्या 
महत्व का स्थान अधिसूचित करतं : है । 

वाले तया " 9 प्रतिशत वन्ध पत्रों 1999 ( 1 अंखला ) " के रूप में वर्णित 
[ सं . 6040 ( फा . सं . 176 / 55 / 84- आ . क . नि - 1 )] वन्ध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभय है । 
आर . के . निवार , अवर सचिव 

[सं . 1 / 85- स्टाम्प फा . सं . 33 / 58 / 84-वि , क . (1) ) ] 

भगवान दाम , अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

S . O . 110 . -- !r. exercise of he powers confered by clause 
( Department of Revenue ) 

( a ) of 4 . 5 - section ( 1 ) of serti 9 of no Indiiill Slump Act , 

1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby remits 
New Delhi , the 16th November, 1984 

he duty with which the bonds in the cature of promissory 

notes. bearing the number "30 " and described as " 9 % Bonds 
( INCOME -TAX ) 

1999 ( 1st Series ) ” to the value of rupees Six crores five 
S . O . 147 . - - In exercise of the powers conferred by sub 

lakhs only to be issued by the Karnataka State Financial 
section ( 2 ) ( b ) of Section 80 - G of the Income -tax Act , 1961 

Corporatiou are chargeable under the said Act. 
( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby notifies 

[ No. 1 / 85-Stamps- F . No. 33 / 58 / 84- ST (1 ) ] 
" Arulmigu Thiagarajaswami Thirukkoyil Temple , Thiruvarur ” 
to be a place of historic insportance throughout India . 

BHAGWAN DAS, Under Sexy . 
[ No . 6040F. No. 17655/ 84-IT( AI) ] 

नई दिल्ली , 26 नवम्बर , 1984 
R . K . TEWARI, Under Secy. 

आयकर 
नई दिल्ल , 4 जनवर , 1985 

का . आ . मं 15 ! . - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) 

क ; धारा ? के खण्ड ( 44) के उपखण्ड (IT) का अनुसरण करते हए , 
आदेश 

केन्द्र य मरकार एतद्वारा चे स्तम्भ - में उल्लिखित अधिसूचनाओं का 
स्टाम्प 

अधिक्रमण करके नीचे उल्लिखित स्तम्भ 3 में कर वसूल अधिकारियों 
का . आ . 148. - - भारत य स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 

के स्थान पर नं चे स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को जो केन्द्र य 
2 ) की धारा 9 कः उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियां सरकार के गजपत्रित अधिकार हैं . उन अधिनियम के अंतर्गत कर वम्ल 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतद्वारा उस शल्क को माफ करत 

अधिकार कं, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
है जो पंजाव वित्त निगम , चंड गढ़ द्वारा केवल एक सौ मैंत स लाख 

करती है । 
पचास हजार रूपये मूल्य के ऋणपवों ( 26 वां निर्गम ) के रूप में जारी क्र . सं . उन व्यक्तियों के नाम उन कर वसूल अधिका - अधिक्रमण किये जाने 
किए जाने वाले बन्ध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 

जिन्हें कर वसूल अधि - पियो के नाम निके वाले पुराने अधि 
[सं . 3 85-स्टाम्प फा . सं . 33 / 59 / 84-वि . क . ] 

कार क शक्तियों का स्थान पर ग्नम्भ 2 सूचना संख्या और 

प्रयोग करने के लिए में उल्लिखित व्यक्तियों का स 
New Delhi , the 4th January, 1985 

प्राधिकृत किया जाना है को प्राधिकृत किया जाना 
ORDERS 
STAMPS 

23 
S . O . 148 . -- In exercise of the powe; s conferred by clause 
( a ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 

1 . श्रे बं . एन . स्व श्र । हस व अहमद मं . 4882 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby remits the 

रंगनाथन 

दि 27- 8- 1982 
duty with which the bords in the nature of debentures ( 26th 

[ फा . मं 398 / 
Issue ) to the value of rupees One hundred thirty seven lakhs 
fifty thousand only to be issued by Punjab Financial Corpora 

27 / 82- आ . 
tion, Chandigarh, are chargeable under the said Act . 

क . ) ( ब . 1 
[ No. 3 / 85-Stamps - F. No. 33 /59 / 84-ST ] 

2. श्र एम . जयकृष्णननयर श्र जी . मुनिवेश्कटप्पा मं . 5690 दि . 
का . आ . 149. --- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 

16- 2- 1983 
2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

[ फा नं . 398/ 2/ 63 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्र य सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करत 

आ . क . ( ब . ) ] 
है जो कर्नाटक राज्य वित्त य कारपोरेशन द्वारा जारं किए जाने वाले 

3. श्र ड . एम . हलार्ग यावर श्र ए . के . नागराजा मं . 5194) 
प्रामिसरी नोटों के रूप में तं न करोड़ पचास लाख रूपये मूल्य के 

दि . 24- 5- 83 
" 31 " संख्या वाले तथा 9 प्रतिशत बांड 1999 ( II श्रृंखला ) के रूप में 

[ फा . सं . 398 / 21 
वणित बंध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 

___ 83- आ . क . ( ब . ] 
[ सं . 2/ 85- स्टाम्प-/ फा . सं . 33 / 58 / 8 4-बि . क . ( II) )] 2. यह अधिसूचना तत्काल लागू होर्ग और जहां तक स्तम्भ 2 में 

उल्लिखित व्यक्तियों का संबंध है कर वगल अधिकारियो के रूप में उनके 
S . O . 149 . --In exercise of the powers conferred by clause 
(al of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , कार्यभार संभालने का तार खों से लागू होग । 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby remits 
the duty with which the bonds in the nature of promissory 

[ सं . 605 4 ( फा . सं . 398/ 31 / 84- आ . क . ( ब . ) ] 


- 


- 


HT 


1 


- 


- - 413 3 ( 11 ) ] 
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S . O . 152. --In pursunnce of sub -clause ( iii) of clause ( 44 ) of 
Section 2 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central 
Gvern ,nent hereby authorises the persons mentioned in co 
lumn 2 being Gazetted Officers of the Central Government to 
Exercise th : powers of Tax Recovery Officers under the said 
· Act in place of the Tax Recovery Officers mentioned below co - . 

l imn 3 in super333sion of the Notification mentioned below in 
Cloumn 4 : 


S . Name of ths persons Name of Tax Re - Old Notifications 
No . to th : authorised covery Officer (s ) in No. and date to 

to exercise pow :rs place of whom the be superseded . 
of Tax Recovery persons in column 2 
Officer . 

are to be authorises . 


(1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) . 


1 . Shri R . C . Parmar 


Ne:v Delhi, the 26th November , 1984 

INCOME- TAX 
S . O . 151. -In pursuance of sub- clause ( iii ) of clause ( 44 ) of 
soctiv :12 of th , Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961), ih : Central 
Gvernment hereby authorises the persons məntioned bolow 
column, 2 bying the Gizetted Officers of th; Central Govern 
mont, to exercise the powers of Tax Recovery Officer (s) under 
th ; said Act in pl.:ca of the Tax Recovery Officcrs mentioned 
b ) .v in la n1 3 in sipr3assion of the Notification (s ) 

mentiond below in column 4 : 
S . Nain : of th : p .rs , Nim of Tix R ? Ol1 Notification 
No. to bearth orized to covery Officer ( s) No . and date to 

exercise pwers of in place ofwhom be superseded . 
Tax Recovery 

the persons men 
Officer (s ). 

tion : d in column 2 

to be authorised . 
( 1 ) ( 2 ) . 

____ (4 ) 
1 . Sh . B. N. Rangana - Late Sh . Haseeb No . 4882 dt. 
than 

Ahmed 

27- 3- 1982 / F 
Nc . 398/27/ 82 

IT ( B ) 
2 . Sh. M . Jayakrishnan Sh. G . Muniveska No . 5090 dt . 
Nair 

tappa 

18- 2- 1983 / F. 

No. 398/ 2/ 83 

IT( B ) 
3. Sh. D . M . Halagiya - Sh. A . K . Nagaraja No. 5199 dt. 

21 - 5- 1983 / F. 
No. 398/ 2/ 83 

IT ( B ) 
2 . This Nɔtificatior shall come into force with immedia te 
effect and in so far as persons məntioned in column 2 from the 
date( s ) th; y take over charge ( s) as Tax Recovery Officers . 

[ No . 6054/ F. No . 398 / 31 / 84 - IT ( B )] 


( 3) 


Sh . M . H . Panday No. 5069 dt . 

28 - 1 -1983 / F . 

No.. 398/ 1/ 83 

IT /( B) 
Smt. U . A . Chanda- No. 5452 dt. 
rana 

7 -11 - 1983/ F. 
No . 398 / 1 /83 
IT ( B ) . 


2 . Shri A . H . Parmar 


2 . This Nɔtification shall come into force with effect from 
th : date( 3) S /Shri R . C . Parmar an A . H . Parmar take over 
charge( s) as Tax Recovery Officers . 

[ No. 6052/ F. No. 398 / 30/ 84-IT ( B)] 


var 


नई दिल्ली, 20 दिसम्बर , 1984 


आयकर 


का . आ . 158 - ~ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) को धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उप - खण्ड (i) के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा नीचे स्तम्भ 4 में उल्लिखित अधिसूचना का 
अधिलंघन करते हुए नीचे उल्लिखित स्तंभ 3 में कर वसूनी अधिकारियों 
के स्थान पर नीचे स्तंभ 2 में उलिखित व्यक्तियों को , जो केन्द्रीय सरकार 
के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधि 
कारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 
क्र . उन व्यक्तियों के नाम उन कर वसूली अधि - अधिक्रमग की जाने 
सं . जिन्हे कर वसूली अधि- कारियों के नाम जिनके वाली पुरानी अधि 

कारी की शक्तियों का स्थान पर स्तंभ 2 में सूचना की संख्या और 
प्रयोग करने के लिए उल्लिखित व्यक्तियों तारीख 
प्राधिकृत किया जाना को प्राधिकृत किया 

जाना है 


का . आ . 158 . - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 45 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44) के उप - खण्ड ( iii ) 
के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 
3- 6- 1981 की अधिसूचना सं . 4008 ( फा . सं . 398/ 8/ 81 
आ . क . स . क . ) का अधिलंघन करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद् द्वारा श्री राम स्वरूप को , जो केन्द्रीय सरकार, के राज 
पत्रित अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली 
अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 


2. यह अधिसूचना , श्री राम स्वरूप द्वारा कर वसूली 
अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से 
लागू होगी । 
[ सं . 6075 / फा . सं . 398/ 38/ 84- आ . क . ( ब . ) ] 

बी० नागराजन, उप सचिव 


. 1 . श्री आर सी . परमार श्री एम . एच . पांडव 5069 दिनांक 28 -1 

83 / फा . सं . 398/ 

1 / 83- आ . क . ( ब . ) 
2. श्री ए . एच . परमार श्रीमती यू . ए . 5452 दिनांक 

चंदाराना 

7-11-1983/ फा . 
सं . 398/1/ 83 

आ . क . ( ब . ) 
2. यह अधिसूचना उस तारीख से लागू होगी जिस तारीख से श्री 
आर . मी . परमार नया श्री ए . एच . परमार कर वसूनी अधिकारी 
के मुप मे कार्यभार ग्रहण करते हैं । 

[ सं . 6052 / फा . सं . 398/ 30/ 84/- आ . क . ( ब . ) 


New Delhi, the 20th December , 1984 

INCOME- TAX 


_ . . -- - 


S . O . 153. - In pursuance of sub- clause ( ii ) of clause ( 44 ) 
of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and 
in supersession of Notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No. 4008 ( F . No. 
39818181-ITCC dated the 3 - 6 -1981, the Central Government 
hereby authorises Shri Ram Swaroop , being a Gazetted 
Officer of the Central Government, to exercise the powers of 
a Tax Recovery Officer under the said Act. 
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- - -- - - - --- - - - -- - -- - -- - - --- -- - - 
2 . This Noitfication shall come into force with effect (India ) Private Limited, 53- 1-16, Melavan Street, Jagan 
from the date Shri Ram Swaroop takes over charge as naikpur , Kakinada - 2 , as an agelicy for the fumigation using. 
Tax Rocovery Officer . 

Alunjinium Phosphide as a fumigant for the following 
INo. 6075/ F . No. 398/ 38/ 84-IT ( B ) ] 

items : - - 
B. NAGARAJAN, Dy. Secy . 

1. De- oiled Rice Bran ; and 

2. Crushed Bones , Hooves and Horns. . 
बाणिज्य मंत्रालय 

[ F . No. 5( 3 ) 82 - EI & EP ] 
नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1985 

( वाणिज्य विभाग ) 
का . प्रा . 154- -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 

नई दिल्ली , 1 जनवरी, 1985 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 

का . प्रा . 156- -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
7 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात 
हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा मसर्स पेस्ट कन्ट्रोल कैमिकल्स , ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
मैन रोड , कानावरी, थोटा , गुन्टर- 4 तथा मसर्स पेस्ट कन्ट्रोल 

( 1963 का 22 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
कैमिकल्स , शाखा कार्यालय , कमशियल , रोष , काकीनाडा 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , वाणिज्य मचिव , वाणिज्य 
को भी अल्य मिनियम फोसफाइट का निम्नलिखित मदों 

मंत्र लय ( वाणिज्य विभाग ) को अध्यक्ष और निम्नलिखित 
लिए धम्म्रक के रूप में प्रयोग करते हए धम्रीकरण के लिए 

को निर्यात निरीक्षण परिषद के सदस्यों के रूप में 1 जनवरी 
मभिकरण के रूप में 11 फरवरी 1985 से एक और वर्ष 

1985 से एक वर्ष की अवधि के लिए नामित करती है । 
की अवधि के लिए मान्यता देती है :- - 

1. निदेशक , निरीक्षण एवं क्वालिटी नियन्त्रण , निर्यात 
( 1 ) तेल रहित चावल की भूसी, और 

निरीक्षण परिषद , नयी दिल्ली -- सदस्य - सचिव 
( 2 ) हड्डी का चूरा, खुर और सींग 
[ फ. इल सं . 5 ( 12 ) / 83-ई प्राई एण्ड ई पो ] 

2. महानिदेशक , भारतीय मानक संस्थान, नयी दिल्ली 


पदेन 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 7th January , 1985 
S . O . 154 . --Jn exercise of powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control 
and Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central 
Government hereby rccognises for a further period of one 
year with effect from 11th February , 1985 Ms. Pest Control 
Chemicals , Main Road , Kannavari, Thota Guntur- 4 and also 
branch of Ms. Pest Control Chemicals at Commercial Road , 
Kakinada ag an agency for the fumigation using Aluminium 
Phosphide as a fum gant for the following items : 

1 . De-oiled Rice Bran ; and 
2. Crushed Bones, Hooves and Horns . 

[ F. No. 5 ( 12)/ 83 - EI & EP] 


का . पा . 155. -निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 
7 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्स पेस्ट मोरटन ( इंडिया ) 
प्राइवेट लिमिटेड, 53-1-16, मेकवान स्ट्रीट , जगननाफीपुर , 
काकीनाडा - 2, को अल्युमिनियम फोसफाइड का निम्नलिखित 
मदों के लिए धूम्रक के रूप में प्रयोग करते हुए धूम्रीकरण के 
के लिए मनिकरण के रूप में 14 जनवरी 1985 से 
एक भौर वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है - - 

( 1 ) तेल रहित चावल की भूसी, और 
( 2 ) हड्डी का चूरा , खुर पौर सींग 

[ फाइल सं . 5 ( 3 ) / 82- ई प्राई एण्ड ई पी ] 


3. भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार - पदेन 
4. महानिदेशक , वाणिज्य प्रासूचना तथा सांख्यिकी, 

कलकरता - पदेन 
5 . सचिव ( तकनीकी विकास ) उद्योग मंत्र लय , नयी 

दिल्ली 
6. अपर सचिव , वाणिज्य मंत्रालय , नयी दिल्ली 
7. महानिदेशक , राष्ट्रीय परख सदन , कलकत्ता 
8. श्रीमती अरुणा माकन , निवेशक ( वित्त विभाग ) 

वाणिज्य मंत्रालय , नयी दिल्ली 
9. महानिदेशक, लघर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास 
10. निदेशक , सेन्ट्रल फूड टेक्नोलोजीकल रिसर्च इंस्टी 

ट्यूट मसूर- 570013 
11. विकास आयुक्त, लघु , उद्योग , निर्माण भवन , नयी 

दिल्ली 
12. अध्यक्ष , फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल 

इण्डस्ट्रीज 
13. अध्यक्ष, सीफल एक्सपोर्ट एसोसिएशन , कोचीन 
14. अध्यक्ष , लैदर एक्सपोर्ट प्रोमेशन काउंसिल , मद्रास 
15. अध्यक्ष, इंडियन जूट मिल एसोसिएशन 
1 6. अधिशासी निदेशक , इंजीनियरिंग निर्यात सम्बर्धन 

परिषद 
17. अध्यक्ष , काजू निर्यात सम्वर्धन परिषद, एम . जी . 

रोड़ ,एर्नाकुलम , कोचीन -11 


S. O . 155 .- --.In exercise of povers conferred by Sub 
Section ( 1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control 
and Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ), the Central 
Government hereby recognises for a further per od of ono 
year with effect from 14th January, 1985 Ms. Pest Moriem 


- . - - - - 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


1.- .. 
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18. माइसोटेड ( प्रा . ) लिमिटेड, बंगलौर ( मद्रास , वार के आयान के लिए 2, 47,150 -70 के मन्य का एक मीमा- शुल्क 
विजयवाड़ , विशाख पत्तनम ) । 

निकासी परमिट नं . पी जे ./ 3065792, दिनांक 10-12-84 दिया 

गया था । आवेदक ने उपर्युक्त मीमा-शुफ निकामी परमिट की अनुलिपि 
19. मैसर्स लायड्म रजिस्टर आफ शिपिंग , फेयरलाई 

प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुष्क 
प्लेस , कलकत्ता - 700001 । 

निकामी परमिट अस्थानम्थ हो गया है । आगे यह भी बताया गया है 
[ 3 ( 94 ) / 75-ई प्राई एंड ई पो ] 

कि मल मीमाशुल्क निकामी परमिट किमी भी मीमा -शुल्क प्राधिकारी 
एन . एस . हरिहरन , निदेशक के पाम पंजीकृत नहीं करवाया गया था और उसका बिल्कुल भो उपयोग 
(Deptt . of Commerce ) 

नही किया गया है । 
New Delhi, the 1st January , 1985 

2. अपने तर्क के मनर्थन में लाइमेंमधारी ने उचित न्यायिक प्राधिकारी 
S . O . 156 .- - In exercise of the powers conferred by Sec 

के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पन्न वाग्विन किया है । तदनुमार 
tion 3 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act 
1963 ( 22 of 1963 ) read with Rule 3 of the export ( Quality मैं संतुष्ट , कि मल मीमा-शुष्क निकामी नं . पी ./ से ./ 3066792 
Control and Inspection ) Rules, 1964 , the Central Govern 

विनाम 10-12-81 आ पेदक । ग खो गया है ममय -पमय पर यया 
mcnt hereby 

Secretary, Ministiy of 
appoints Commerce 
Commerce ( Department of Commerce ) as Cha Iman and मशोधित आयात ( नियंत्रक ) आदेश , 1955 , विनांक 7-12- 1955 की 
nominates the following as Members of the Export Inspect 

उपधारा 9 ( ग ग ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए. मैमर्स 
ion Council for a period of one ycar with effect from 1st 
January 1985 . 

मोदी कारपेटम लि ., मोदी नगर, उत्तर प्रदेश के नाम में जागे किए 
1 . Director of Inspection and Quality Control Export गए कथित मूग सीमा शुल्क निकासी पगट नं . पी . जे . 3066792 , 
Inspection Council, New Delhi — member - Secretary 

दिनाक 10-12- 84 को एतवाग रद्द किया जाता है । 
2 . Director General of Indian Standards Institut un 
New Delhi- Ex- Officio 

3. पार्टी को सीमा- शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति असग से 
3 . Agricultural Marketing Advisor to the Government 

जारी की जा रही है । 
of India — Ex -Officio 

[ फाइल मं . आई . 25/ 81-82/ बी . एन . एम ./ 2876] 
4 . Director Genaral of Commercial Intelligence and 
Statistics, Calcutta - Ex - Officio. . 

। एन . एस . कृष्णामूर्ति , उप मुखप नियंत्रक , आयात-निर्यात 
5. Secretary ( Technical Development ) of Industry , 

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports ) 
New Delhi, 
6 . Additional Secretary, Ministry of Commerce, New 

( B . L . Section ) 
Delhi. 

New Delhi, the 4th January, 1985 
7. Director General National Test House - Calcutta . 
8 . Mrs . Aruna Makhan , Director ( Finance Div sion ), 

ORDER 
Ministry of Commerce , New Delhi. 

S .O . 157 . — Ms. Modi Carpets Lid ., Civil lines, Modi 

Nagar , U . P . was granted : Customs, Clearance Permit 
9. Director , Central leather Research Institute 

No. 
P / J / 3066792 dt. 10-12-84 for Rs. 2. 47, 100 only for import 
Madras. 

of one Mercedes Renz, 280 SELL cur, The applicant has 
10 . Director, Central Food Technological Rescarch applied for issue of duplacte copy of the above mentioned 
Jnstitute - Mysore --- 570013. 

Customs Clearance Perniit on thc, ground that the original 

CCP has been misplaced. It has further been stated that 
11 . Development Commissioner, Small Scale Industries. 

the original CCP was not registered with any Customs autho 
Nrman Bhavan, New Delhi. 

rity and such the value of the CCP has not been utilised 
12. President, Federation of Association of Small at all . 

Industries. 
13 . President, Scnfood Exporters Association ---Cochin. 

2 . In support of his contention , the licencee has ficd an 

allidavit duly sworn before appropriato judicial authority 
14. Chairman, Leather Export Promotion Council I an accordingly satisfied that the original CCP No. P / 5 / 
Madras . 

3066792 dt. 10-12- 84 has been lost by the applicant. In 
15 . Chairman, Indian Jute Mills Association . 

exercise of the powers conſerred under Sub -Clausc 9 ( cc ) 

of the Import (Control ) Order , 1955 dt. 7 - 12 - 1955 99 
16. Executive Director, Engineering Export Promotion 

amended from time to time , the said original CCP No . P / I / 
Council. 

3066792 dt. 10 - 12 - 84 issucd to Ms. Modi Carpets Ltd ., 
17 , Chairman , Cashew Export promot on Council, 

Modinagar U . P. js hereby cancelled. 
___ M . G . Road, Ernakulam - Cochin- 11. 
18. Mysodet ( P ) Ltd., Bangalore - ( Madras , Vijaywada, 

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Perinit ja 
Visakhapatnam). 

being issued to the party separately . 
19 , Mly. Lloyd s Register of Shipping, 1, Fairlie Place , 

F. No. I- 25 / 81- 82 / BLS / 2876] 
Calcuttar - 700001, 

N. S. KRISHNAMURTHY , Dy. Chief Controller of 
INo. 3(94 ) / 75- EI & EP ] 

Imports & Exports 
N . S. HARIHARAN, Director , 

मई दिल्ली , 23 नवम्बर , 1984 
( मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय ) 
( मी . एल . सैक्शन ) 

आदेश 
नई दिल्ली , 4 जनवरी , 1985 

का . आ . 158 . - - भंडार नियंत्रक , केन्द्रीय रेलवे , 
आवेश 

वी . टी . बम्बई को आर . एल . ओ . रेकमन्डेशन सं . 
का . आ . 157. --- मर्स मोदी कारपेटम लि ., सिविल लाइन्स , 

83/एल . आई . एल . 14 सी , आर . ( 5 ) दिनांक 15- 12- 83 
मोदी मगर , उत्तर प्रदेश को एक मरमीसी मेंज 280 एम . ई . एल . के प्रति संलग्न सूची के अनुसार कान्ट्रैक्ट पिन कैरियर के आयात 


- 


-- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 

- 


- - - - 
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के लिए केवल 19, 721/ - ₹ . का आयात लाइसेंग सं . जी . 

7 ľne duplicat: Escharente Convi Copy of the import 

legica is beingi d sepa a ely . 
आर . 3202378 दिनांक 7-1- 78 दिया गया था । 

F. NC . 32- C / Rly / 83 - 84 / GLS ] 


नई दिल्ली , 5 


1985 


. अब , भंडार नियंत्रक ने उपयंत वाहन को अन् - 
लिपि मुद्रा विनिमय नियंतगति को जारी करने के लिए 
इस आधार पर आवेदन किया है कि कल ! चिनियनिना 
प्रति विना किसी सीमा - शुल्क प्राधि , पास पंजीकृत 
कराए और बिल्कुल भी योग में लार विन : खा गया 
अस्थाशास्त्र हो गई है । अब , भंडार नियंत्रक , ज , इस बात से 
सहमत हैं और वचन देते हैं । मल मुद्रा कामय नियंत्रण 
बाद में मिल जाने पर उसे पकार्यालय के रिकार्ड के 
लिए वापस कर देंगे । 


३. . सा . 150.. .... से .मोसागमिन्ट नि , नई दिलो 
को जाई . की . बी . आई . ई . एफ . नो . आई . मगरिव 
जनिी/ जापान से मारने के लिए नरम र गोनेट 
विनिर्माण के लिए लोगन लाम नबीरीजा के लिए 7. 75, 01 
() .j ) हपए मा 

TET .सोनो } 983 
दिन 5-11 - 8 + प्रदान किया गया था । 


3. अपने तर्क के समर्थन में भंडार नियंत्रक , बम्बई 
ने 1984- 85 की आयात -निर्यात क्रियाविधि पुस्तक के अध्याय 
15 के पैरा 353 में दी गई शर्तों में मांगे गार अनुसार एक 
शपथ -पत्र दाखिल किया गया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है 
कि भायात लाइसेंस सं . जी . आर . 3202578 दिनांक 
7 - 1 - 84 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और 
आवेदक को अलिपि मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने 
का निदेश देता है । विनिमय नियंत्रक प्रति एतद्वारा रद्द 
की गई समझी जाए । 


अब फीके लाइमेंभ की अनुमति 

न र बन ग प्रान जारी 
करने के लिए इस आधार पर आरोदन किया है, पिन गुमाविमान 
नियंत्रण प्रकि सोमा- क प्राधिकारी के मनमोहन का से 
ही और उसका आंशिक रूप से उपयोग करने के बाद खो गई अन्याय 
हो गई है । अः भेष भूध अर्वात् ,I ,13. 9142) को पा . 
राशि के लिए मशिनि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को जानरयाना है । 
फर्न इस बात से सह । और जनन मी दो दि भूत महा 
विनिमय नियंत्रण प्रति मिन लगी है, नोजोक के रिकार्ड 
के लिए लौटा देगी । 


की 


3. इस तर्क के मन में की ने 3.1- 85 .. नर आपान 
निर्यात क्रियाविधि साक के अआय-15 के : 35 ; से साका 
एक शपथ-पत्र दाखिन या है । हाल भी इन वा से संतुर है 
कि मापान - नाइसेंस सं पी ./ बी . जो ... 2 ) 3 3 32, 511 - 31 
की मून मुद्रा विनिमय नियंत्रग त बो गई है ओ निदेगा है 
कि फार्म को आयात बाइसे की अनुमति ममा विनिमा निमत्रगत 
जारी की जाए । न नद्रा तिन in र कर की गई 


4. आयात लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति अलग से जारी की जा रही है । 


hy 


[ पत्र सं . 32 - श्री . रेलवे/ 83- 84जी. एल . एस . ] 


New Delhi, the 23r « Novenver, 1984 


___ आगा । लाइन की अनुमपि द्रा विनिमय नित्रि को अनग 
से जारी की जा रही है । 

[ : : सं . 0731/ 5 - 85/ मी . जो . - 4/ 32 ] 
__ पाल बै , उपपुर निरंक : जपात-निर्यात 

__ _ो न निकबक , आपा -निीत 


ORDER 


New Delhi, the 5th January. 1985 


S. O . 158. ---Controller of Stoies Central Railvav V . T . 
Bombay. was granted an Import ince No. G: R|3202378 
dated 7- 1 - 84 for Rs. 19 , 721 cnly for the import iſ con 
tract lin Carrier as per list atrachi : against RLO Recom 
Imendation No . 83TIL14CR( 5 ) dt. 25- 12 1983 . 


ORDER 


S . O . 153 . --- M / s. Jayrce Renal Cement lid ., New Deihi 
were granted immort licenc ? No. PICG / 2093232 it. 5 - 11 - 84 
For Rs. 7,7501 , 000 for import of capital goods machinery for 
the manuiagire of cement as per list attaches from West 
Germanyllann a rsí IDRI / IFĆI loan . 


2. Controller of Steres, have non requr std for issue of 
Duplicate Exchange Control Copy Oil the vitet e lirere on 
the ground that the orig n :) Exchange Castrol Copy mas 
been lost /misplaced thout being registered with the Cu 
1on1 Authority and utilised at all . Now Controller of Steres , 
Lombay agrees and undariakes to return the original Ex 
change Control Copy , if raced later on to this oifce for 
record . 


2 The firm has now requested for th : issued of duplicate 
exchange copy cŋ the ground that original Eschange Purpose 
copy has been list misplaced before having been registered 
will ny Custom Authorit ; nd utilised parily . The total 
17ount for which the cuplicate Exchange copr is now 1e 
qured to cover the balance value of Rs. 642, 13,914 .20 . The 
firm grees and undertakes to return the original Fxchange 
Copy if traced to this cffice for record . 


3. In suport of their contention Con:rclier of Stores, 
Bombay, have filed an affidavit as reguited in terms of 
Para 353 cf Chapter XV of Hand 6 : ul: of Import-Export 
Procedures for 84 -85 . The undersigned is sat s led that the 
original exchange control copy of lipo :i Licence No . 

|R 3202378 dated 7- 1- 8 . has been lost and directs 11.21 
duplicate Exchange ( ontrol Copy irily be issriel to the 
applicant. The original exchange control copy is hereby 
treated as canceled . 


3 . In support of their contention the firm has furnished 
on : fliduvil as rouired in mana 353 of ( hapt. r XV of Hand 
" .. . of ime: art proced : 1984- 85. The under 
12-- 1 is plisfies thar tha criginal Fichinge ( spy of Import 
For Th, P / CC/ 2036832 d . 5- 11 -84 has been lost and 
directs tha duplicats Exchange Purpose Cory of import 
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licence may be insured to the firm . The original exchange 
copy has been cancelled. 

4. The duplicate Exchange copy of import licence is 
sste ! separately . 

[ F. No. 407 /34 / 84-85 /CG-IV /336 ] 
PAUL BECK , Dy. Chief Controller of Imports & Exports 

for Chief Controller of Imports & Exports 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 3 जनवरी, 1985 
का . आ . 160.-~~-भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 102 ) की धारा- 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( ख ) के उपबंधों के अनुसरण में कर्नाटक विश्वविद्यालय के मिनेट ने 
डाक्टर एम . जे . नागालोटीमथ को पहली सितम्बर, 1984 से भारतीय 
आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है । 
____ अत: अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उप 
धारा ( 1 ) के अनुसरण में तत्कालीन स्वास्पय मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या 5-1 3/ 59- एम .-I, तारीख 9 जनवरी, 1960 में आने और निम्न 
लिखित संशोधन करती है ; अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना में "धारा - 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
के अधीन निर्वाचित शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 4 और उमसे 
सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां 
रखी जाएं, अर्थात्: - - 

" 4. डा . एम . जे . नागालोटीमथ , प्रोफे पर , जे . एन , 
मेडिकल कालेज , बेलगांव , कर्नाटक राज्य । " 

[सं . वी . 11013/ 8/ 83-एम . ई . ( पी . ] 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Heal h ) 

New Delhi, the 3rd January, 1985 
S . O . 160 . -- Whereas in pursuance of the provision of 
clause ( b ) of sub-sect on (1 ) of section 3 of the Indian 
Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ) . Dr. S. J . Naga 
lotimath has been elected by the Senate of the Karnataka 
University to be a member of the Medical Council of India 
with effect from the 1st September, 1984. 
___ NOW. therefore . in pursuance of sub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the said Act, the Central Government hereby 
makes the following amendment in the notification of the 
late Ministry of Health No. 5- 13 / 59 - MI, dated the 9th Jan 
uary , 1960 , namely : -- 


( 2 ) डा . भास्करन चेरूपैट बालाकृष्ण पिल्ने, डी . एम . एम . ( मद्रास ) , 

316, पाइकोफ्टम रोड, रोगपैटा , मद्रास- 600014 । 
( 3 ) डा . वनन्त अनन्त कामय , एन . सी . पी . एस . ( बम्बई ) 

32, हरीश चन्द्र गोरेगांवकर रोड, गांवदेवी , बम्बई-400007 । 
( 4 ) डा . गमजी भाई निमलिया , एन . एम . पी . ( गुजरात ) , 

कमल कज , आई . आर . एल . ए ., त्रिज , एम . वी . रोड , 

अंधेरो ( पश्चिम ) . बम्बई- 400053 । 
( 5 ) डा . राधा मोहन सिंह, एल . एम . एम . एफ . बन्धु, निवास , 

लांका , वाराणसी, उत्तर प्रदेश । 
( 6 ) डा . चुन्नी लाल बजाज, एल . एम . पी . ( सी . पी . ) विजय 

नगर दिल्ली -31 
( 7 ) डा. कृष्ण गोपाल मित्तल, एल . एस . एम . एफ . ( उत्तर 

प्रदेश ) खेर नगर बाजार, मेरठ, उत्तर प्रदेश । 
___ अतः, अव , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अनुसरण में तत्कालीन स्वास्थय मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या 4-1 3 5 9-एम-I ( का . आ . 138 ) तारीख 9 जनवरी , 1960 
में आगे और निम्नलिखित मंशोधन करती है, अर्थात् : - - 
___ उत अधिसूचना में "धारा - 3 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
के अधीन सिलिल शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न 
खिा प्रविष्टियां रखी जायेंगी अर्थात् : - - 
( 1 ) डा . मदा पनि रम , कृप नगर , कगल बाग , नई दिल्ली 

1100051 
( 2 ) डा . भर.: : बा नग , पिल्ल , 316, पाइ 

मोटस रोड, रोगाटा, मद्रास 6000 1 1 । । 
डा . वमन्त निन्त : र, 5 , हरोग वन्द, गोरेगावकर 

रोड, गांवदेव :, बन्बई 1600 । 
4 ) डा . रानाभाई f , .. कन , आई . आर . एल 

ए . मिन . एम . ओ . रोड, अहोगे ( श्चिम ) बम्बई - 4000 5 8 
डा . गधाहन लिः , याम, तांका, वाराणसी, उत्तर 

प्रदेश । 
( 6 ) डा . चुनी लाल बजाज . विज : नार, दिल्ली- 8 । 
( 8 ) डा . कृष्ण गोपाल मिन्नल , खैर नगर, बाजार , मेरठ, उत्तर 
प्रदेश । 

[ स . वी .- 1 1 0 1 5/ 17 / 84-Tम . ई . ( पी . ) ] 

रविन्दर नाथ भिमागे, अ सचिव 


_ In the said notification, under the reading “ Elected under 
Clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 3 " . for serial number 
4 and entries relating thereto . the following serial number 
and entre shall be substituted, namely : 
“ 4 . Dr. S. J. Nagalotimath , 

Professor , J. N , Medical Collers, 
Belgaum , Karnataka State ." 

IN ). V. 11013| 8|83- ME(P)] 


S. O . 161. - Whereas in pursuance of the provisions of 
clause ( d ) sub - section ( 1 ) of section 3 of the Indian Medical 
Council Act , 1956 ( 102 ( f 19 : 6 ) , the foilowing seven persons 
have been declared elected by the Returning Officer from 
amongst themselves by persons enrolled on any of the State 
Medical Registers who possess the medical qualifications in 
cluded in Part I of the Third Schedule to the said Act, to 
be the members of Medical Council of India with effect 
from the 15th October , 1984 , namely : -- 


1 . Dr. Madan Gopal Garg , LSMF ( Punjab) , 

Krishan Nagar, Karol Bagh, 
New Dellii - 110005. 


का . आ . 161 - - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 102 , की धाग - 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( घ ) के उपबंधों के अनुसरण में किमी भी राज्य मेडिकल रजिस्टर में 
दर्ज उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग - 1 में सम्मिलित चिकि 
त्सीय अर्हताओं वाले व्यक्तियों द्वारा अपने बीच में से चुने गए निम्न 
लिखित सात व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा 15 अक्तूबर, 1984 
से भारतीय आयुर्विज्ञान परियद् का सदस्य निर्वाचित घोपित किया गया 
है , अर्थात् - - - 
( 1 ) डा . मदन गोपाल गर्ग , एल . एम . एम . पी . ( पंजाब ) 

कृष्ण नगर, करोल बाग , नई दिल्ली - 110005 । 


2 . Dr. Bhaskaran Chethupet Balakrishna Pillay , D .M . S. 

( Madras ) , 
316 , Pycrofts Road , Royapettah, 
Madras- 600014 . 


3 . Dr. Vasant Anant Kamat , L . C . P . S . ( Bombay ) , 

32 , Hariscbandra Goregankar Road , Gamdevi, 
Bombay - 400007 . 
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अनुसूची 
मार , प्रो . इक . मेलका जि , जि , एम . - 2 से दिखो जंक्शन 

पाइण्ट तक । 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


. 


राज्य:- - असम 
- - - . - - - -- - 

ग्राम 
- - - - - - 

- 


जिला - -शिवमागर तालुका - - जूकतलि । 
सर्वे नम्बर हेपटर रे, मेन्टीयर 


- 


- 


- 


2 


345 


4. Dr . Ramjibhal Jimulil, L. M . P. ( (Gujarat ) , 

Kamul Kunj, IRLA Bridge , S . V . Road, 

Andheri ( West ), Bumhay - 400058. 
5. Dr . Radha Molan Singh , LSM F ( U. P. ) 

Bhandhu Niwas , Lidha , Varanasi, U . P . 
6 . Dr. Chuni Lull Baijaj, LMP (CP ) , 

Vinay Nagar, Delhi-8 . 
7 . Dr. Krishna Gopal Mital , LSMF ( U. P.) , 

Khair Nagar Bazar , 

Meerut , U . P. 
Now, therefore , in pursuance of sub-section ( 1 ) of section 
3 of the said Act, the Central Government hereby makes the 
following further amendment in the notification of the late 

Ministry of Health No . 5 -13 / 59 - MI ( S . O . 138 ) , dated the 
9th January, 1960 , namely : -- 

In the said notification , for the cntries under the heading 
" Elected under clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 3 ", 
the following entr es shall be substituted, namely : 
" 1. Dr. Madan Gopal Garg , 

Krishan Nagar, Karol Bagh , 

New Delhi- 110005 . 
2. Dr. Baskaran Chethupet Balakrishna Pillay , 

316 . Pycrofts Road , Royapettah , 

Madras-600014. 
3 . Dr. Vasant Anant Kamat, 

32, Harischandra Goregaokar Road, Gamdevi, 

Bombay -400007 . 
4. Dr. Ramjibhai Jimulia , 

Kamul Kunj, IRLA Bridge, S . V . Road , 

Andheri ( West ) , Bombay - 400058. 
5 . Dr. Radha Mohan Singh , 

Bhandhu Niwas, Lanka , 

Varanasi. U .P . 
6. Dr. Chuni Lall Bajaj, 

Vijay Nagar , Delhi-8. . 
7. Dr. Krishna Gopal Mital , 

Khair Nagar Bazar, 
Meerut, U . P . 

_ R. M. TEWARI . Dy. Secy . 
- . - . - - - . - --- - - - - - - 


बगखोवा गांव 497/ ख 

1137 
407 / 
431/ 
495/ ख 
409 / थ 
410/ व 
446/ खा 
483/ ख 

14 
458/ ख 

02 14 
443/ ख 

0040 
183/ 

47 
444/ ख 
408/ 

0763 
6181/ ख 

00 13 
456/ 

0 1 61 
[ मं . प्रो . -1 2016/ 125/ 84- ओ , एन . जी . - सी . 4 ] 
MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Petroleum ) 

New Delhi, the 3rd January, 1985 
S. 0 . 162 .--- Whereas it appears to the Central Govern 
ment tbat it is necessary in the public inicrest that for the 
transport of petroleum from Gelcki G . G . S .- 2 to Dik 
Junction Point in Sibsagar Dist., Assam Pipeline should be 
laid by the O l & Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purnose of laying 
such pipelines it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hicreto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipelinç under the land to the Competent 
Authority, viz . the Dy. Commissioner , Sibsagar , Assam. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
( Gileki GGS- 2 to Dikhaw Junction Point ) 
State : Assam 

Dist. : Sibugar Taluk : Joktoli 
Village Survey N... Hocter Are C nti 

arc 
2 

3 4 5 
Bora Khowa Gaon 497 / Kha 

0 11 37 
407/ Khn 

0428 
431 Kha 

0 0 67 
495 /Kha 

(0 2 41 
499 / Kha 

388 
4 : 0 / Kha 
446 /Kha 
483 /Kha 
158 / Kha 
443 Kha 

0 0 40 
29 / Kha 

0 1 47 
444 /Kha 
408 /Kha 

07 63 
481 / Kha 
456 /Kha 

161 
[ No. 0 12016/125 /84- GNG- D4 ] 


ऊर्जा मंत्रालय 


- . . - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


( पेट्रोग्निम विभाग ) 

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1985 
फा . आ . 162- ~~-यतः केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य में कि . गेनकी जी . 
जी . एस . 2 मे दिखौ जंक्शन पाईन्ट नक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन सेल नथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुमूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अमिन करना आवश्यक है । 

प्रतः , अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरफार ने उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना 
प्राशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप उपायुक्त, शिवमागर, अमम के कार्या 
लय में इस अधिसूचना की मारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथना 
करेगा कि क्या वह यह बाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 
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मलागाव ( जार ) 


27 


का . पा . 183 यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोफ हित में यह प्रावश्यक है कि असम राज्य में गलकी जी , जी , 
एम . - 2 से विखी जंक्शन पाइण्ट तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन नेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

घोर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में पर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 


306/ ख 
308/ स 
327/ 
328/ 
343/ ख 
669 / ख 
338/ ख 
691/ ख 
688/ ब 
894/ ख 
983/ 


0281 
0 2 27 
0 1 07 
017 

2 14 
. 00 80 
01 , 87 
0 2 01 
0 1 20 
07 22 
0 1 87 


[ सं . मो .- 120 18/ 128/ 84- प्रो . एन . जी . पी . 4] 


प्रतः, अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( ममि में उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना 
माशय एसद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीने 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप उपायुक्त , शिवसागर , असम के 
कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि म्यवसायी की मार्फत । 


- अनुसूची 
प्रार . प्रो . इऊ गेलफि जि . जि . एस . - 2 से दिखी जंक्शन 

पाइण्ट तक । 
राज्य - - प्रसम 

जिला --शिवसागर तालूका - - ज फलि 


S . O . 163 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessly in the public interest thut fo , ihe 11 an , Ort 
of petroleum from Geleki G . G . S .- 2 to Dikshaw Junction 
Point in Sibsagar Dist., Assam Pipeline should be laid by the 
Oil & Natural Gas Commission ; 

And whereas , it appcars that for the purpose of laying . 
such pipelines , it is nccessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule anpexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Lord ) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Auhority , viz. the Dy. Commissioner, Sibsagar, Assam. 

And every person making such an objection shall usc state 
anecifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


ग्राम 


सर्वेनम्बर 


हेक्टर ऐरे 


सेन्टीयर 


- 


- 


मलागाव 


SCHEDULE 
GelekiGGS- 2 to Dikhaw Junction Point 
State : Assam Distt. : SIBSAGAR Taluk - Joktali 


Village 


Survey No. 


M - lagaon 


Hectare Are Centi 

аге 

27 
0 1 , 84 
0 2 27 
(0 2 
0 0 27 


227/ 
288/ ख 
228/ 
229/ ब 
271 / 
273 / ख 
278/ 
279/ ग्य 
280/ ख 
282/ 
283/ 
286/ 
696/ ख 
287/ 
289/ ख 
336/ 
292/ 
297/ 
299/ ख 
298 / ख 
302/ ख 
303/ ख 
304/ ख 
326/ ख 
305/ ब 


0 2 27 
0 1 84 
0 2 27 
0 2 01 
0 0 27 
(0482 
0 2 68 

321 

535 
0 2 01 

201 
281 
883 

2 27 
134 
161 

17 
187 

1 
0 1 47 

। 34 
0 1 61 

61 
0 161 

61 
0 1 61 
0 2 54 


201 


227 / Kha 
288 / Kha 
228 / Kha 
229 / Khả 
271 /Kha 
273 / Kha 
278 / Kha 
279 /Kha 
280 / Kha 
282/ Kha 
283 / Kha 
286 / Kha 
696 / Kha 
287/ Kha 
189 /Kha 
336 / Kha 
292Kha 
197 /Khá 
299 / Kha 
298 / Kha 
302 / Kha 
303/ Kha 
304 / Kha 


००००००००००००००००००००००० 


RNARNOONNNMWNAONNEN 


1 
1 


47 
87 
14 
47 
34 
61 
61 


1 . 
1 
1 


1355GI842 
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- - 


- 


- . . . . . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


-HV-018--!--:-- 


0495 

642 
0 10 84 
0 1 47 
( 0 94 
03 21 
0642 

187 
1) 

1 
0508 
(0254 
05 35 
02261 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


23 
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- - - - - - - - - -- - -- - - - - 
3 4 5 

-- - -- - - - - - - - . 
Molagaon Cut 

26KIn 0 1 61 सामना ग्रांट ( जार ) 

101/ च 
3(15h 

(0 . 54 
36/ Kh1 

0 81 

597/ 7 
308 / kho () : 27 

597/ 1 
327 ; Khu 0 | 07 

597/ फ 
328 Kha 

() 07 

597/ प 
343 / Kha 

0 14 

597/ 
669 / Kha () 0 80 

598/ न्द्र 
338 /Kha 

0 

87 
691 / Kh ? 02 01 

548/ 
688 / Kha __ ) | 20 

602/ ख 
694 /Kh1 07 22 

611/ ख 
963 / Kha 0 1 87 

611/ 7 
[ No . 0 .1016/126/ 84-ONG- DA ] 

81 1/ 

6 11/प 
फा प्रा . 164--- यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

611/ 1 
मोकहित में यह प्रावश्यक है फि अमम राज्य में गेलकि जीजीएस- 2 मे 

61I/ म 
दिखी जंक्शन पान्झट तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 

633/ 
तेल तथा पातिक प्रेम प्रायोग द्वारा मिछाई जानी चाहिये । 

647/ 
पौर यन. यह प्राप्त होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

648/ 
के लिये एसपास अनमनी मे पर्णिन भूमि में उपयोग का अधिकार 

661/ ख 
प्रजित फरना प्रावश्यर है । । 

662/ ग 

6662/ ख 
अन जब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

671 
प्रधिकार का पर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

672/ 
. की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रस शक्तियो का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय 

673/ 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशप 

678/ ख 
एतद्वारा घोषित किया है । 

681/रन 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति , उम भ मि के नीचे 

697/ 
पाइपलाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप उपायुक्त , शिवसागर , असम के कार्यालय 

698 / ख 
में इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर फर मकेगा । 

698/ घ 

700/ 
पौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन 

718/ 
फरेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिमत हो या 

719/ ब 
किमी विधि व्यवसायी को मार्फत । 

720/ ख 
732/ ब 

1215/ ख 
पार प्रो .इक , गेलकि मा जा एम- 2 से विखौ अंक्शन पाइण्ट तक । 

16/ ख 

49/ 
राज्य - - ममम जिला - -शिवसागर तालुक - माठवेल 

60/ ब 
सर्वेनम्बर हेक्टर ऐरे मेटोयर 

60/ 


508 
0 ) 40 

१ 36 
0 

67 
0856 
01 20 

107 
214 


16 


54 


87 


428 
12 31 


0 


67 


63 


0 


र 14 

14 
() 94 
1151 


अनुसूची 


14 


ग्राम 


174 
294 
() 13 
2 14 
1 61 

27 


61 / 


62/ ख 
63/ ख 


0 
0 


- .-.. . . 


- - - - - - -- - - - 
सातसोइ ग्राण्ट 


63 / ग 


63/ प 
64/ ब 
88/ ख 
88/ ग 


__ ( 

87 
0562 
0281 


36 


004 

67 
U054 
07 36 
1739 

94 
401 
07 
। 61 


11/ ख 
14/ ख 
50/ ख 
52/ ख 
57/ ख 
57/ 
58/ 
58/ ग 
59/ ख 
94/ ख 
94/ 
95/ ख 
101/ 


[ सं . प्रो -12016/ 127/ 84- मो एन जी - बी -4 ] 


S. O . 164. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from R . O . U . Geleki-GGS- 2 1o Dikhaw Junction 
Point in Sibsagar Dist., Assam Pipelne should be lad by the 
Oil & Natural Gas Commission. 


69 

5 22 
06 15 
0 । 3693 


And whereas, it appears that for the purpose of laying auch 
Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


- - - 


- 


- 


- - 


[ भाग 11 - -पण 3 ( 11 ) ] 

भारत का राजपक्ष : जनवरी 19, 1985/ पौष 29, 1906 
- - - - - - - - - - - - - ------ - - - - -- - -- , . . - --- - - - - - - .. .. . . - " - - . - . - . _ _ . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Icction ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum & Mineral Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 of Sut : oi Gant : 
1962), the Central Govt. hereby declared its intention to acquir : 
the right of user therein ; 


_ 153 
- . _ - - . - : 
3 4 5 

- - - 
02 14 


94 
13 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority viz . the Deputy Commissioner , Sibsagar Assam, 


1213 Kha 
6 / Ka 
49/ Khu 
6U /Khe 
60 / Gha 
61 Kha 
02 / Kha 
63/ K12 
63 / Ga 
63 / Gha 
(24 /Kha 
88/ 11 
88/ G2 


-20-03-- 


०००००००००००० 


U 1 61 
0 

27 
0291 

187 
0562 

( 
0 

81 
0094 


t 


And every person making such an objection shall also saate 
specifically whether he wishes to be heard in person or hy a 
legal practitioner. 

SCHEDULE 
(Geleki GGS -2 to Dikhaw Junction Point ) 
State : Assan Distt . : Sibraigar Talink : Athkhel 
. .. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Village ___ Survey No. Hectare Arc Cen 

tiarc 
- - - . . . - 

- -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


IN . O -12016/127/ 84- ONG- D4 ] 


- 


- . 


- - - - - 


- 


- - 


Satsoi Grant : 


का मा० 165.-.- यत : पेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोवाहित में यह प्रावश्यक है कि असम राज्य में गेल की जी जी एम से 
दिख) मंचन पाइन्ट तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन 
नेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिनाने के प्रयोजन 
के लिये एतम्गाबद्ध अनुसूची मे वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अमित करना आवश्यक है । 


___ अतः, अम , पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 
___ वशर्ते कि उपस भूमि में हितवा कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप उपायु क्स , शिवसागर, असम के 
कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर का 
मकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर न्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत से या 
किमी विधि व्यवमायो की मार्फत । 


9 / Kha 
11 Kha 
14 /Klia 
50/ Khz 
52/ Kha 
57/ Kha 
57/ Gha 
58 / Kha 
58/ Ga 
39/ Khu 
94/ Khu 
94 /Gha 
95 / Kha 
101 / Kha 
101 / Gha 
597 / Kha 
597/ Gha 
597/ pa 
597/ Pha 
597/ Ba 
598 /Kha 
598 / Gha 
67/ Kha 
611 / Kha 
011 /Ghil 
611 / Cha 
611 / Pa 
611 / Ba 
611 / MA 
633 / Kha 
647/K1 
648 / Kha 
661 Kha 
662/ Ga 
662 / Khu 
671 Kha 
672 /Kha 
673 /Kha 
678 / Kha 
681 Kha 
69 ] Kha 
698/ Khu 
698 / Gha 
700 / Kha 
718 /Kha 
719 Kha 
720 / Kha 
732/ Kha 


00 91 
0 0 67 
0 0 54 
07 36 
0 1739 
(0094 
04 01 
0 0 67 
0 1 61 
060 
06 (69 
05 2 ? 
06 15 
03693 
04 95 
(06 42 
() 1084 
() 0 94 
() । 47 
1) 3 21 
0642 

0 187 
03 61 
05 08 
0254 
05 35 
02261 
09 23 
0508 

0 () 40 
09 36 

0 0 67 
08 56 
() 1 20 
(0 1 07 
02 14 
08 16 
0254 
(0669 
01 . 87 
04 28 
0 1231 
0 0 67 
09 63 

0 2 14 
02 14 
0 0 94 
0 1 51 


अनुसूची 
पार मो इऊ गेली जि जि एस - 2 से दिखो जबन पाइन्ट तक । 
गश्य - असम जिला - -शिवमागर तालुक --- कमि 


ग्राम 


सर्वे नम्बर 


हैक्टर ऐयर 


सन्टि यर 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


मादूरि गोहाइ गाव । 


3 

(0 

0 

( 
0 


4 
5 . 
1 


5 
75 
07 
07 


07 


14 


( 


3 


08 
28 


142/ 7 
145/ 
165 / 
167 / 7 
170/ 
166 / 
171/ 
172/ 
192/ 
106/ ख 
107/ ख 
104/ ख 
103/ ख 


61 


0 1 87 
0 

61 
0 

57 
0562 
06 15 
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मादूरि जोहाई गोष 


2 

3 4 5 
139/ 

0334 
139/ ग 

0 0 27 
282/ ख 

05 36 
140/ 

562 
141 / स 

00 13 
193/ 

0548 
284/ 

0388 
705/ ख 00 80 
285/ 

03 75 
[ सं०0- 120 18/128/ 84- ओ एन जी - डी 4] 


75 


मई दिल्ली, 4 जनवरी, 1985 
का०मा० 166- - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य में एल टी - 36 से लकवा 
भी जी एस- 4 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैम भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । । 

पौर, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में आयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

प्रतः, अब , पैट्रोलियम पीर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भाशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 
___ पत कि उक्त भूमि में हियर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप उपायुक्त , शिवसागर, असम के कार्यालय 
में इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
व्यवहार करने का अधिकार एल टी - 36 से जी जी एस - 4 तक । 
राज्य - असम जिला - शिवसागर तालुक --- शिलादि । 
प्राम सर्वे नम्बर 

हेक्टर ऐयर सेन्टियर 


S. O . 165. - -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interes that for the transport 
of Petroleum from Geleki GGS- 2 ro Dikhaw Junction Point 
in Sibsagar Dist., Assam Pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission . 


And , whereas , it appears that for the purpose of laying bucb 
Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


ON 


____ Now , therefore, In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum & Mineral Pipo 
Iines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962), the Central Govt. hereby declared its intention to acquire 
the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority viz . the Deputy Commissioner , Sibsagar Assam. 


And every person making such an objection shall also state 
spe, ifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


SCHEDULE 
(Geleki GGS-2 to Dikhaw Junction Point) 
State : Assam Dist : Sibsagar Taluk - Joktali 


208/ 


Village 


Survey No . 


MaduriGohain Gaon : 


| 142 /Kha 
145 / Kha 
165 / Kha 
167/Kha 
170/ Kha 
166/ Kha 
171 /Kha 
172 / Kha 
192 / Khả 
105/Kha 
107 /Kha 
104 / Kha 
103 / Kha 
139 / Kha 
139/ Ga 
382 / Kha 
140 / Kha 
141 Kha 
193/ Kha 
284/Kha 
705/Kha 
283 / Kha 


Hec- Are Cen 
taro 

tiara 
05 75 
0 107 
0 1 07 
02 14 
03 08 
04 28 
0 6 82 
0 2 94 
0 1 87 
0 1 61 
08 57 
0562 
06 15 
03 34 
06 27 
05 36 
05 62 

0 0 13 
05 48 
0388 

0 0 80 
03 75 


2 

3 4 5 
कूवर गांव 

81/ ख 

03 48 
102/ ब 

201 
82/ ख ___0 3 21 

21 
95 / ख 

0 1 61 
96/ ख 

0 1 47 
97/ ख 

0 1 34 
101/ 

0736 
207/ ख 

02 01 

0 1 34 
209/ ब 

0348 
210/ 

03 61 
211/ ष 

0080 
2.14/ ख 

0 2 27 
218/ ख 

0 1 . 34 
267/ ख 

3 21 
[ सं० 0 - 12010 / 139/ 84- प्रो एन जी -डी -4 ] 
New Delhi, tho 4th January , 1985 
S . O . 166 . - - Whereas . it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public jnterest that for the transport 
of petroleum from ROU from LT - 36 to Lakwn GGS-IV in 
Sibsagar Dist., Assam . Pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission. 

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 
__ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of the section 3 of the Petroleum & Mineral Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act ,1962 (50 of 
1962 ), the Central Govt . hereby declared .its intention to acquire 
the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority viz . the Deputy Commissioner , Sibsagar Assam. 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitionor. 


[ No. 0 -12016/ 128/ 84-ONG- D4) 
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- 


- 


S . O . 167. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from ROU from LT - 36 to Lakwa GGS- IV in 
Sibsagar Dist ., Assam, Pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission . 


And, whereas, it apears that for the purpose of laying such 
Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


SCHEDULE 

R. O . U. FROM LT -36 TO LAKWA GGS-IV . 
State : Assam Dist : Sibsagar Taluk : Silakuti 
Village 

Survey No . Hec - Are Cen 

tare 

tiarc 
Konwar Gaon : 

81 / K11a 

03 48 
102 /Kha 

0 2 01 
82/ Kha 

03 21 
95 /Kha 

0 1 61 
96/ Kha 

0 1 47 
97/ Kha 

0 1 34 
101 /Kha 

0 7 36 
207/Kha 

02 01 
208 Kha 

0 1 34 
209/ Kha 

03 48 
210/ Kha 

03 61 
21 / Kha 

0 0 80 
214/ Kha 

0 2 27 
218 /Kha 

0 1 34 
267/ Kha 03 21 


-- 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleun & Mineral Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ), the Central Govt. hereby declared its intention to acquire 
the right of user therein ; 


- 


Provided that any person interested in the said land Day , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority viz ., the Sub - Divisional Officer, Sibsagar , Assam. 


And every person making such an objection shall also plate 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


SCHEDULE 
(Lakwa LT - 36 to Lakwa GGS-4 ) 

Dist : Sibsagar Tuluk : Silakuli 


State : Assam 


Village 


Survey No. 


Hec - Aroa Cen 
tare 

tiaro 


- 


Ghorachowa 


630/ Kha 
639/ Kha 
640/ Kha 
626/ Kha 
626/ Kha 
631 /Kha 
631 / Kha 
629Kha 
637/ Kha 


0388 
0 187 
0 1 34 
0 147 
0 0 80 
0 1 47 
0 0 94 
0 2 14 
0 1 87 


[ No . 0 -12016/140| 84-ONG - D4 ] 


ENo. 0 -12016/139/84-ONG- D4 ] 
का प्रा० 107: -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि असम राज्य में भार प्रो यू एल टी - 36 से 
सकपा जी जी एम - 4 सक पैट्रोलियम के परिवहन लिये पाइप लाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

भोर, यत: , यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसद्पाषत मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना मावश्यक है । 

प्रतः , अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) प्रारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते , हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये भाक्षेप उपायुक्त , शिवसागर, असम के कार्यालय 
में इस मधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भो कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनयाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । । 

अनुसूची 
मार०मो०इऊ लावा कोप नं. , एल टी - 36 से जिजि०एस-4 तक । 
राज्य -- प्रसम जिला - शिवसागर तालुक --- शिलाफूति 
ग्राम __ _ सर्वे नम्बर हैम्सर ऐरे अन्तिऐरे । 

3 4 5 
पोरापोवा 

630/ ब 

0383 . 
638/ ख 
640/ 1 
626/ 7 

0 1 47 
626/ 1 

0 0 80 
631/ 
831 / च 

0094 
629/ ब 

2 1 
837/ 

017 
[ सं० 0 - 12010/ 140/ 84- मो एन जी -ही -4] 


का०मा० 168 --- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि । 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि असम राज्य में गेलकि श्री जी एस से 
दिखी अपन पाइन्ट तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन 
सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


पौर, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतप्पाकड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजित करना मावश्यक है । 


प्रतः, अब , पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
पधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की घाग 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शामितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भाशय 
एसद्वारा घोषित किया है । । 


87 


34 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति, उस भूमि के मोचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्रायोप उपायुक्त, शिवसागर, असम के 
कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर फर 
मुकेगा । 


भीर ऐसा माभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो मा 
किगी षिधि व्यवसायी की मार्फत । 
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= 


- 


= 


- 


= 


- = 


- 


= 


- - 


= 


- = 


- 


= - = - = - = 


21 


VuLL 


2 


4 


5 


- - - -- - -- - 


--- 


अनुसूची 
मार ग्रो०मऊ गेलकि जि . जि . एम - 2 से दिखो जंचन पाइन्ट तक । 
गज्य -- अमम जिला - शिवसागर गालक - - पाठखेल 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


. 


ग्राम 


मर्वेनम्बर 


हैटर ऐरे सेन्टियर 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


-- 


दूसाबरिया वाम 


0 
0 


11 
0 


51 
54 


13295 
1324 , 

3 21 
1329 /09 

4 55 
1330 , 

1 34 
1331/ 

3 46 
1332/ 41 13 21 
1339/ 

0 10 17 
1341/6 

19 4 28 
146810 

0 1 20 
1469/ 

4 28 
147217 

1 1 47 
147. 11 

( ? 54 
1475/ 
1488/ 

1 2 41 
1539/ 

2 41 
1657 /47 
[ 0 - 12016 / 141 / 84-31 575 - - 4 ) 


4 
I 


68 
20 


0 


30 


0 


12 


58 


58 
54 
0 


2 


88 


- - 


- - 


- - 


- 


fi 42 
06 42 
0 4 13 


81 


S .O . 168, ---Whereas it appears to the Contral Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Geleki GGS- 2 to Dikhaw Junction Point 
in Sibsagar Dist. Assam . Pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gay Commission . 


19 


2 
4 
4 
:3 


81 
55 
41 
75 


And , whereas, it apears that for the purpose of laying such 
Pipelines , it is necessary to acquire the Right of Uscr in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum & Mineral Pipe 
lincs ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962), the Central Govt, hereby declared its intention to acquire 
the right of viser therein ; 


1 
3 


87 
34 


204/4 
542/ 
207/ 
211, 6 
2127 
385/ 0 
4231 
1229 
13154 
386 / 
386, 4 
421/ 
387 / 
392/ 
517 
532 / 
536; 
544/ 
552, 4 
820 , 
549, 
550 / 2 
821 / 
822, 
1024/ 
1.641 
8230 
10224** 
828 / 4 
1038/ 
1039/ 
1325 
1200W 
1 20:7, 
1208, 
1227, 
1221, 
1222, 
13 10 
1474 
1 223, 
1226; 
12301 
13 11 / * 
1470 ,** 
1489 / 
1312 
1313, 
13191 


35 


Provided that any person intercsted in the said land may , 
within 21 days from the date of thie notification object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority viz . the Deputy Commissioner , Sibsagar Assam . 


0 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner. 


0 


SCHEDULE 


2 
0 
3 
9 
5 
6 
6 
1 
8 
4 
1 
0 
3 
3 


54 
27 
08 
10 
48 
56 
42 
87 
96 
41 
8 7 
27 
48 
344 
54 


( Betwa. Gelaki GGS-2 to Dikow Juntcion point) 
State : Assam Dist : Sibsagar Taluk : Athkhel 

Şurvey No . 

Hec- Area Cen 
tatc 

tiare 


Village 


0 
0 
0 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


() 
0 


Dulakhoria Bam Gaon : 204 /Kha 

342 / Kha 
207/ Kha 
21/ Kha 
212/ Kha 
385 /Kha 
423/Kha 
1228 Khu 
1315/ Kha 
386/ Kha 
386 /Gha 
421 / Kha 
387/ Kha 
392 / Kha 


0 11 51 
0 0 54 

0 8 03 
04 68 

0 1 20 
0 3 
0 12 58 


0227 

87 
2 14 
0 281 

2 14 
04 01 
03 01 
0 0 27 


0 
0 


S 
6 


48 
42 


0 


6 


0 
0 


4 
2 


13 
81 


[ भाग II – 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपद : जनवरी 19, 1985/पौष 29, 1906 


157 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - 


. .. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमा कोई व्यक्सि , उस भूमि के माचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उपायुक्त , शियसागर, असम के 
कार्यालय में इस अधिसूचना कतार रन के 21 दिनों के भतर कर 
सकेगा । 
__ और ऐमा आक्षेप करने वाभा हर व्यक्ति विनिविष्टत . यह भा कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसक . मुमवाई व्यमितगत हो या 
किम , विधि व्यवमाय, क मार्फम । 

সনুমুখ। 
आर . ओ . इ . गेलकि जि जि . एस - 2 

मे -- दिखी अक्णन पाइण्ट तक 
राज्य - असम 

जिपा - शिवसागर मालुक - -- आषखेल 
मग्रा सर्व नम्बर 

हेक्टर ऐरे मेन्टिरे 


- - - - 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


, -- 


- 


- - 


. . _ _ 
Wakboria Banu Gaon 517 /Kha 

0589 
52/ Kha 

03 34 
536/ Kha 

0281 
544 / Kha 

04 55 
552 / Kha 

04 41 
820;Kha 

0 3 75 
549/ Kha 

04 28 
550 /Kha 

04 13 
821 / K11a 0 

87 
822 Kha 

() 3 34 
1024Kia 

05 35 
1641 Kha 

0254 
823/Kha 

0 0 27 
1022 / Kha 

( 

0308 
828 /Kha 

09 10 
1038 /Kha 

0548 
1039/Kha 

0656 
1335/ Kha 

06 42 
1206/ kha 0 

87 
1207 / Kha 

0896 
1308 / Kha 

04 41 
1227fsha 

0 [ 87 
1291/ Kha 

00 27 
1222 / Kha 

03 48 
J310/ Kha 

03 34 
1474 / Kha 

0 2 54 
1223/ Kha 
1226 / Kha 

2 27 
1230 / Kha 
1311 Kha 

14 
1470 / Kha 
1489/ Kha 
1312 / Kha 
1313/Kha 

201 
1319/ Kha 

0 0 27 
1320/Kha 

2 68 
1324 /Kha 

0 3 21 
1329/ Kha 
1 330/ Kha 

134 
1331/ Kha 03 48 
1332 / Kha 

03 
1339 /Kha 

0 10 17 
3341 Kha 0428 
1468 / Kha 

0 1 
1469 / Kha 

04 28 
1472 / Kha 

0 147 
1473 / Kha 

0254 
1475 / Kha 

04 28 
1488 / Khả 

0 2 41 
1539/Kha 

02 41 
1657/ Kha 

0388 
- - - - - - - - --- - - - 

[ No . 0 -12016/141/ 84-ONG- D4 ] 
का . आ . 169. — यतः केन्द्र य सरकार को यह प्रत न होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि असम राज्य मे गोलकि जि . जि . एस . - 2 से 
दियो जंक्मान पाइण्ट तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गम आयोग बाल बिछाई जान चाहिए । 

और यन प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिटाने के प्रयोजन 
के लिये एमदपावस अनुमच में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अभिम 
करना आवश्यक है । 
___ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में ( उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) को धाग 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केम्वंय सरकार 
ने उसमें उपयोग का निकार अमित करने का अपना आशय एतद्वारा 
पोषित किया है । 


गेलकि ग्राण्ट नं . - 1 ___ 1 / ख 

00 27 
(0 ) 27 

68 
77/ 

0 1324 
- - - - - - - " 

[ सं . 0 - 120 1 6/ 129/ 84- ओ . एम . ज -3 4 ] 
S . O . 169. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Goleki GGS- 2 to Dikhow Junction Point in 
Sibsagar Dist., Assam. Pipeline should be luld by the Oil & 
Natural Gas Commission . 

And whereas, it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of the section 3 of the Petroleum & Mineral Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 ( 50 of 
1962 ) , the Central Govt. hereby declares its intention to ac 
quire the right of user therein ; 

Provided that any person ioterosted in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipelines under the land to th : Competent 
Authority viz , the Deputy Commissioner , Sibsagar Assam. 


14 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wißhes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


SCHEDULE 
Geleki GGS- 2 to Dikhaw Jun: tion Point 
State : Assam Dist : Sibsagar Taluk : Athkhel 
Village 

Survey No . Hec- Arca Cen 

tac tiare 


. 


- . . . 


- 


- 


- 


- 


Geleki Grant No . 1 


- -. . - - . . 
1Kha 
3 / Kha 
4 / Khu 
77 /Kha 


0 0 27 
00 27 
04 68 
0 13 24 


- - 


- 


- 


[ No . 0 -12016/129/ 84- ONG- D4 ] 


फा . आ . 170 . - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
उपधारा : का ( 1 ) के अध न भारत सरकार के ऊर्जामंत्रालय ( पेट्रोलियमविभाग ) 
कधिमूसना का आ . सं . 2690 ( 1 2016/ 98/ 84 ओ . एन जं में - 4 ) 
तारख 8-9- 84 . द्वारा केन्द्र य मरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूप में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईन 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय भोषित 
कर दिया था । 
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- - -- - - - - - - .. . . - . - " - - - - 
भौर यत: सक्षम प्राधिकार में उक्त अधिनियम के धारा 8 का 

S . O . 170. - Whoroa by a notification of Government of 

India in the Ministry of Energy (Department of Potrolcum ) 
उपधारा ( 1 ) के अधन सरकार को रिपोर्ट दे दा है । 

S . O . 2890 (12016 / 98 / 84- ONGD 4 ) dated 8 - 9 - 84 under Sub 

section ( 1 ) of Scc .- 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline 
और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 

1962 ) the Central Government declared its intention to ac 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचः में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

quire the Right of User in the Lands specified in the schedule 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

appended to that notification for the purpose of laying pipo 


line. 


And whereas , the Compotent Authority hag under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government. 


And further, the Central Government has after considering 
the said roport, decided to acquire the right of user in the 
Lands specified in the schedule appended to this notification . 


___ अब अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 क उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रपत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतद्द्वारा घोषित करतः 
है , कि इम अधिमूचना से संसान अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा 
अजित किया जाता है । 
____ और आगे उस धारा के उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए फेन्त य सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 
कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई के क्षेत्र करण के ममा बाधाओं से मुक्त रूप में 
घोषणा के प्रकाशन क सारी ब से निहित होगा । 
एल . ए . कम नम्बर 32/83 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by Sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central Gov . 
orament hereby declarcy that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
are hereby acquired for laying the pipeliner. 


And further , in exercise of the power conferred by Sub 
acction ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in the Central Government vest on this date of the publica 
tion of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp . 
Ltd . Bombay free from all encumbrances . 
L: A. Case No. 32183 , 


अनुसूची 
पाइप लाइन गांव कोलाम से लोण, कालमोर तक 
तालुका - हल , जिल्हा - पुणे. महाराष्ट्र 


SCHEDULE 


गांव 


बमरा मम्बर 


हिस्मा 


क्षेत्रफल 


नम्बर 


Pipe linc from village Koluadi to Lonike Jthor 

Taluka : Haveli _ Dist : Pune State : Maharahstra 


हेस्टर . ऐयर 


00 


Village 


S. No/ G . No. Hissa No, 


ARFA 


58 00 
00 1000 


313 का भाग 
312 " 
167 फॉरेस्ट 
50 फा माग 


H — R 


00 


09 


00 


लोणी कालभोर 


00 


01 


25 


Kolwadi 


51 


53 


॥ 


313 Part 
312 , , 
167 ( Forest ) 
50 Part 


68 


Lonikalbhor 


} 


67 . 


06 


1|! 


03 


00 31 20 
00 27 00 
000300 
0003 75 
00 0675 
00 

00 
000400 
000 
000200 
0003 00 
0008 
000300 
000125 


00 5800 
00 1000 
000900 
0001 25 
00 31 20 
00 27 
0003 
00 03 
0006 
00 03 00 
00 04 00 
00 04 00 
0002 
00 03 


78 


00 


91 


!:। 


89 


90 


25 


। 


85 


00 


116 


117 


00 


03 


00 


on 


118 


000950 


119 


00 


02 


50 


118 ,, 


120 


100 


07 


121 


00 


. 10 


0003 
0001 25 
000300 
00 0950 
0002 
000700 
00 1000 
00 01 00 
0002 25 
000650 
00 01 . 75 
000300 
000250 


123 


00 


01 


00 


।।।।।।।।।।। 


00 


102 


25 


122 
177 
178 


00 


06 


50 


" 
, 


00 


01 


75 


000300 
000250 


83 


- -- - - - - - 


- 


[ मं 


0 - 12016/ 98/ 84- ओ . एन 


जी . सी . -4 ] 
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- - -- : 
नई दिल्ल । 5 जनवरी, 1985 


159 
- -- -- - - - 


TEN - - 


- 


- - - 


5 


- - - 


- 


। 


- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


-- - 


भूतिया गांव 


96 


5 ] 


16 


59 


938/ ब 
963/ ब 
963/ 
964/ 
989/ ब 
992/ ख 
983/ ब 
1028/ ब 
1034/ ब 


6 . 3 


36 


14 


58 


10 


30 


सं . 0 -1206/ 121/ 84- ओ एन जी - डी 4 


का . आ . 171 . - -यत. केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य में ओ ऐन जो सो गलको 
जी जो एस- 2 से दिखो जंकशन पाहण्ट तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइप लाइन सेल नथा प्राकृतिक गैग आयोग द्वारा बिछाइ आना चाहिए । 
और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसा लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में अर्षित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना मावश्यक है । 

अतः भम पेट्रोलियम और निज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) का पाग 
3 की . उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवल शक्सियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितमय कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाप सामन बिछाने के लिए भाक्षेप उपायुक्त, शिवसागर 
असम के कार्यालय में इस अधिसूचना का तार म के 21 दिनों में 
भीतर कर मकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति मिमिविष्टतः यह भी 
कवन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका मुनवाई व्यक्तिगत 
हो या फिर्म। विधि व्यवमायी को मार्फत । 

अनुसूची 
__ आर. ओ . इ . यू . गलका जि . जी . एस .- 2 से दिखौ जंक्शन पाइन्ट सक 
राज्य : असम जिला : शिवसागर तालुका : आयखेल 

ग्राम सर्वे नम्बर हेक्टर ऐरे सेन्तिऐरे 


New Delhi, the 5th January , 1985 
S . O . 171. .- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Geloki GOS- 2 to Dikhaw Junction 
Point in Sibsagar Dist., Agsam . Pipeline should be laid by 
thic Oil and Natural Gas Commission . 

And, whereas, it apears that for the purpose of laying such 
Pipelines, it is niecessary to acquire thc Rint of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mineral 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user thercin ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notication object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , viz . the Dy. Commissioner , Sibsagar Assam. 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wighcs to be heard irt perhon or by 
a legal practitioner. 


चंतियो गांव 


78 


51 


80 


77 


29 


Viſage 


14 


14 . 


11 


63 


14 


42 


68 


252/ 
2 5 3/ ब 
286/ 
291 
292 / 
311/ 7 
312/ 
356/ 
336/ ग 
357/ 
494/ 
494/फ 
496/ 
517/ ब 
518/ 
519/ 
519/ ग 
520/ स 
520/ ग 
497/ 
812/ ब 
813/ 
849) 
851/ 
852 
881/ ख 
913/ ब 
914/ ख 
937/ 


96 


38 


SCHEDULE 
(GelekiGGS -2 to Dikha w Junction Point) 
State : Assam. Dist. : Sibsagar Taluk : Athkhel 
Survey No . Hectar Are Centiare 

3 4 5 
Chutia Gaon 

252/ Kha 0268 
253/ Kha 

0 13 . 78 
286 / Kha 

0 1751 
291 / Kha 
292Khả 
311 / Kha 

977 
312 / Kha 
356/ Kha 
356 / Ga 
337 / Kha 
494 / Kha 
494 / Fa 
496 / Kha 
317/ Khu 
518 / kha 
519 / Kha 
519/ Ga 
520/ Kha 
520 / Ga 
491/ Kha 
812 / Kha 

01 
8 / 3 / Kha 

0 21 41 
849 / Kha 

05 12 
831 Kha 

896 
• - - -- . 


03 


01 


54 


21 


----01.50aUtt00०. 


1 


- 


08 


13 


68 


43 


2 


41 


75 


- 


135HI184 - 3 
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- .. - -. 


- 


.. 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


2 


45 


41 


34 


852 / Kha 
881 / Kha 

0468 
913 / Kha 

0 10 43 
914 / Kha 

023 
937 / Kha 

05 
938 Kha 

02596 
963 / Kha 

0 11 
963 /Kha 

0 1659 
964 / Kha 

0 

34 
989 / Kha 

0 63 41 
092 / Kha 

0936 
993 / Kha 

० . 3 61 
1026 / Kha 

0 1458 
1034 /Kha 

0 10 30 
_ [ No . 0- 12016/121 /84 -ONG- D4] 
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, का . आ . 172 . - -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवयश्क है कि असम राज्य में कि गेलकी जीजी ऐस - 2 से 
दिखो जमशन पाइन्ट तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
तेल तथा प्राकतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतदुपाबड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । . 

अतः अय पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 फा 50 ) की धाग 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उपायुक्त , शिवसागर असम 
के कार्यालय में हम अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 


370/ ख 
568/ ख 
371/ 
372/ ख 
373/ 
373/ ख 
101/ 
404/ ब 
404/ ग 
510/ ख 
399/ ख 
400/ ख 
48 6/ ख 
490/ ख 
491/ ख 
495/ ख 
498/ ख 
498/ 
501/ 
509/ 2g 
511/ ब 
511/ग 
549/ ख 
554/ ब 
555) 
556/ ख 
557/ 
571/ ख 

। [ सं . 0 - 12016/ 124/ 64ओ-. एन . जी . ओ .- 4] 


. 


. 


- 


94 


S . O . 172.- - . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Gcicki GGS- 2 to Dikhaw Junction 
Point, in Sibsagar Dist ., Assam. Pipeline should be laid by . 
the Oil and Natural Gas Commission . 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
हो या किसी विधि व्यवमापी की मार्फत । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelincs, it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


4 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - scițion ( 1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral 
Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 
of 1962 ), the Central Government hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user theroin ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object 
to the laying of the pipelines under the land to the Compe 
tont Authority viz.. the Deputy Commissioner, Sibsagar , 
Assam. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a legal practitioner . 

SCHEDULE 


94 


अनुसूची 
आर . ओ. इ. यू., गेलाकी जी . जी . एस .- 2 से विखौ जंक्शन पाइण्ट तक 
राज्य : असम जिला : शिवसागर तालुम : जूकतलि 
ग्राम __ सर्वेनम्बर हेक्टर एरे चेन्सिोरे 

- 2 
केसेकि बारि 284/ ख 

296/ ख 
298/ ख 
297/ ख 
303/ 
316/ 
318/ ख 
349/ 
348/ 

___ 15 
3 50/ ख 

27 
353/ ख 
467/ 
508/ 


40 


75 


15 


94 


( Gelcki GGS- 2 to Dikhaw Junction point ) 
State : Assam Dist : Sibsagar Taluk : Juklali 
Village Survey No . Hectare Are Centia rc 

45 
Keteki Bari Gaon 284 /kha 

094 
296/ Kha 

0040 
298Kha 

0 1 74 
297 / Kha 

0375 


. 


47 


. 


29 


. 


23 
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. 


161 


- -- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 

3 . 


5 


अनुसूची 
आर. ओ . इ . गेलकि जी . जी . एस . - 2 से दिखी जंक्शन पाइण्ट तक 
ग्राम मर्वे नम्बर हेमटर 

सेन्तिऐरे 


0 


1594 
16 10 


0 


- - 


- 


- 


- - 


बरगुहाइ गांव 


35 


00 80 
03 34 
0 2 54 


98 


Koloki Bari Gaon 303 /Kha 
- ( Contd.) 316/ Kha 

318/ Kha 
349 / Kha 
348 / Kha 
350/ Kha 
353 / Khu 
367/Kha 
598 / Khu 
370 / Kha 
568 / Klia 
371 / Kha 
372 /Kha 
373 / Gha 
373/ Kha 
401 / Kha 
404 / Kha 
404 / Ga 
510 /Khu 
399/Kha 
400/ Kha 
486/ kha 
490/ Kha 
491 / Kha 
495 / Khu 
498 / Kha 
498 / Gha 
501 / Kha 
509 / Kha 
311 / Kha 
511/ Ga 
549 / Kha 
554 / Kha 
355/ Kha 
556 / Kha 
557 / Kha 
571 / Kha 


00 27 
0334 
0 1 34 


ONOGOAGONNA#vw-we-not-tuna-aaaa 


३ 


0589 


99) 


SO 


04 28 
0 1 87 


34 


68 


98 


08 


847/ ख 
866 
1103/ 
1108/ ख 
875 / ख , 
860/ 
735/ ख 
853/ ख 
200/ ख 
289/ ख 
733/ ख 
201/ ख 
226/ ख 
995/ 
227 
231/ R 
989/ 
209/ 
220/ 
958/ ख 
958/ग 
960/ ख 
987/ ख 
862/ ख 
986/ ख 
969 / छ 
986/ 
1085/ ख 
1003/ ख 
737/ ख 
232/ 
878/ ख 
859/ ख 
9 G1/ ख 
985/ ख 
1002/ ख 
1102/ ख 
874/ ख 
849/ ख 
852| ख 
858/ ख 

[ संख्या 0 -12016/ 122 / 84- ओ एन जी - डी 4] 


455 
00 27 
06 15 
0 0 67 
0 2 94 


यर गुष्टि गांव 


13 


63 


[ No. (0 -12016/124/ 84- ONG- D4] 


21 


नई दिल्ली, 7 जनवरी , 1985 


58 


34 


74 


13 


08 


का . आ 173 . ---यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रत. त होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य में ओ ऐम जी सी गेलकी 
जी जी एस - 2 से 1 सी जंक्शन पाइन्ट सफ पैट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइप लाइन तेल तथा प्राकतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय 
पनपठारा घोषित किया है । 


- 


- 


- 


- - 


- 


New Delhi , the 7th January, 1985 


अशर्ते कि उमत भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप उपायुक्त , शिवसागर/ असम के 
कार्यालय में हम अधिसूचना की तारेख के 21 दिनों के भीतर कर 
मकेगा । 


S . O . 173.. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necesary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Geleki GGS- 2 to Dikhaw Junction Point in 
Sibsagar Dist., Assam . Pipeline should be laid by the Oil 
und Naty Gag Commission . 


और ऐसा प्राक्षेप पारने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी मनबाई व्यक्तिगत 
हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 


A whereas it uppears that for the purpose of laying 
such Pipelines, it is necessary to acquirc the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hcreto : 
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Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mineral 
Pipelines (Acquisition of Right of User jn land) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declared its 
intention to acquire the right of user thorein ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipelings under the land to the Compotent 
Authority viz . the Deputy Commission, Sibsagar , Assam . 

And every person makipg such an objection shall also stule 
specifically whether he wishes to be heard , in person or by 
a legal practitioner . 


___ और पत: मह प्रत त होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपावर मनुसूची में वर्णिल भूमि में उपयोग का अधिकार 
भजित करना आवश्यक है । 

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रपत्त शक्तिमो का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतवद्वारा घोषित किया है । 
__ बशर्ते कि उभप्त भूमि में हिसार कोई व्यमित , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप उपायुमत , शिवसागर असम के 
कार्यालय में इस अधिसूचना की तारख के 21 दिनों के भं . सर, कर 
सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विमिपिष्टतः यह भी संयम 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी निषिः व्यवसामी मी मार्फत । 


अनु मूर्ती 
आर . ओ . इऊ . गेलकि जी . जी . एम . - 2 से विखौ जंकसन पाइण्ट तक 
राज्य : यसम 

जिला : शिवसागर तप्सुफ : आठवेल 
ग्राम 

सर्व मम्बर देण्टर परे सेंटिए 


हुम्परा गोष 


63 


28 


61 


55 


34 


36 


SCHEDULE 
(Geleki GGS-2 to Dikhow Junction Point) 
State : Assann Dist : Sibsagar Taluk : Joktali 
Village 

Survey No, Hectare Arc Centiare 
2 . 

3 4 
Borgobain 

847/Kha 
863 / Kha 
1103 /kha 
1108 /Kha 
873 / Kha 
860/ Khu 
735/ Kha 
883 / Kha 
200/ Kha 
289/ Kha 
733 / Kha 
201 Kha 
226 / Kha 
995 / Kha 
227/Kha 
23 / Kha 
989Kha 
209/ Kha 

13 
220/ Kha 
958/ Kha 
958 / Ga 
960/ Kha 
987/ Kha 
862/ Kha 
966/Kha 
969/ Kha 
988/ Kha 
1085 / Kha 
1003 Kha 
737/ Kha 
232 Kha 
878 / Kha 
859 / Kha 
961 / Kha 
985/ Kha 
1002 / Kha 
1102 / Kha , 

027 
874 / Kha . 
849 / Kha 

401 
832/ Kha 

। 47 
| 858/Kha 

0 27 
[ No. 0-12016/122/ 84- ONG- D -4] 


22 


14 


20 


20 


150/ 
254/ ख 
255/ 
258/ 
263/ ख 
262/ ब 
268/ ब 
260/ 
270/ ब 
271/ 
3 51/ ब 
488/R 
352/ 
353 
353/ ग 
355/ छ 
356/ 
357/ 
484/ ख. 
358/ 
359/ 
480/ 
529/ 
535/स , 
481/ 
463/ ख 
482/ ब 
754/ ख 
786/ 
487/ 
5 19 / ख 
5 : 8/ ब 
526/ ख 
536/ 


21 


20 


54 


14 


14 


67 


82 


70 


का . आ . 174 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य, में फि गैलपी जीजओ एस- 
विखौ मंकसन पाइन्ट तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विशाई जानी माहिए । 


80 


30 


24 


. -. 


- 


- 


- 


भाम . IT - 


3 ( ii )] 
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- 


M 


- 


aidLAL - - - - - - - 


. . . 


3 


- 


- 


- 


4 
. ] , 


5 
87 


95 


94 


0482 


हदूपरा गांव - - 545/ ख 
( जारी ) : 23/ ख 

984/ 
886/ ख 
888/ ख 
898/ ख 
899/ R 
901 


28 


0 


13 


41 


18 


734 / Kha 
486 Kha 
487 / Kha 
519 / Kha 
528 / KHz 
526 / Kha 
536/ Kh: 
545 / Kha 
723 / ha 
884 Khu 
880 / Kha 
888 / Kha 
898 / Kha 
899Kha 
901/Kla 


- - - 


- - 


- - 


- - - - -- 


[ सं . 0 - 2018/ 123/ 84- ओ एन जी - डो -4 ] 


S . O . 174. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is ncpossary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Geleki GGS-2 to Dikhaw Junction 
Point in Sibsagar Dist., Assam . Pipeline should be laid by 
the oil and Natural Gas Commission. 


0428 
024 
0348 


। 


0 


JUAL 


INo. 0-12016 /123 /84- ONG- DA] 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therofore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mineral 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 
(50 of 1962 ) , the Central Government hereby declared its 
intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the dalo of this notification object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority viz . the Deputy Commission, Sibsagar , Assam. 


And every person making such an objection shall also 
stato spocifically whether he wishes to be heard in person oi 
by a legal practitioner. 


SCHEDULE 
( Galoki GGS- 2 to Dikhow Junction point ) 
State : Assam Dist : Sibsagar __ Taluk : Athichal 
Villago 

Survey No Hectare Are Centiare 


का आ० 175 - -यत: मोन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि असम गज्य में भार . ओ. यू . एल 
टी -36 में जी जी एस- बलकवा तक पैट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइप लाइन तेन तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए । 
. और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विधान के 
प्रयोजन के लिये एतद्वापाड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजिन करना आवश्यक है । 
____ अत : अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए के दीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने मा अपना आशय 
एप्सद्वारा घोषित किया । 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उपायुक्त , शिवसागर, असम के कार्या 
लय में इस अधिसूचना की तारीख के 21 विमो के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टस : यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह थाहता है कि उसकी मुनगाई व्यक्तिगत 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
व्यवहार करने का अधिकार एल. टी - - 36 से जी . जी . एस - IV लकवा 
राज्य : असम जिला : शिवसागर नालुक : शिलाफटि 

सर्वे नम्बर हेमार रे सेंटीऐरे 


Hudupara Gaon 


الم 


36 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


दोघलपाणी 


150 /Kha 
254 /Kha 
255/ Khó 
258 / Kha 
263 / Kha 
262 /Kha 
268 / Kira 
269 / Kh: 
170/ Kha 
271 / Kha 
351 Kha 
488 / Khu 
352 / Kha 
353 / Khu 
353/ Ga 
355 / Kha 
356 /Kha 
357/KH 
484 / khu 
358 /Kha 
359/ Kha 
480 / Kha 
529 / Kha 
535 /Khi 
481 / Kh: 
183 /Khu 
482/ Khu 


20 
375 
0441 


61 


21 


21 


10/ ख 
12/ ब 
14/ 
15/ ख 
16/ ख 
16/ 
17/ स्व 
22/ ख 


U + 55 

74 
0 1 07 

281 


20 


54 


19 


22/ग 


48 


48/ ख 


U 


- 


80 


I . 1 


मं० - 01 20 16/ 120/ 34 - ओ . एन. जी . डी - 4] 


- - - 


- 


- 
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S .O . 175 . — Whereas it appears to the Central Government 

मशर्से कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
that it is necessary in the public intcreat that for tho trans 
port of petroleum from R. O . U. from . LT - 36 to Lakwa OGS. 

पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उपायुक्त, शिवसागर, असम के 
IV in Sibsagar Dist., Assam . Pipeline should be laid by the कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर 
Oil and Natural Gas Commission. 

सकेगा । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines, it is necewary to acquire the Right of User 
in tho, land described in the schedule annexed hereto ; 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
हो या मिमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अन सूची 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Mineral 
Pipeline ( Acquisition of Risht of User in Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962), the Central Government hereby declares ita 
intention to acquire the right of user therein ; 


आर. ई . एम -- - जि . जि . एस - 3 से टी पाइण्ट तक ( आर. डी . एस - - 

लकवा पाइप लाइन ) 


राज्य : असम 


जिला : शिवसागर 


तालुया . मेटे का वनगांव 


Provided that any person interested in the sala lana may, 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , viz . the Deputy Commissioner , Sibsagar , Assam. 


_ 


_ . 


- - - 


ग्राम 


सर्व नम्बर 


हेक्टर 


एरिया सेन्टिएरे 


- - . - 


- - - - 


- -- - -- 


- 


- 


- 


- - - 


And every person making yuch an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitioner . 


- 


- 


- - - - - - - - । - 
शलगुही गांध 


SCHEDULE 
R . O . U. from LT - 36 to Lakwa GGS-IV 
Stat.: : Assam Dist : Sibsagar Talık : Silekliu 


199/ ग 
201 / ग 
260 / ग 
280/ स . 
259/ ग 


0067 

27 

13 
0 2 14 


[ सं० 0 -12016/ 133/ 84- ओ. एन. जी . डी - 4 ] 


Village 
- - - 


Survey No . 


Hectare Are Centiar 


3 


4 


5 


- S. O . 176 . — Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from RDS. GGS - 3 to TEE Point on RDS 
Lakwa Pipeline in Sibsagar Dist., Assam . Pipelino should be 
laid by the Oil & Natural Gas Commission . 


Digbal Paghi 


1 20 
3 75 
441 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines, it is neccesary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedulo annexed hereto , 


| 8 / Khá 

9 / Kba 
10/Kha 
12/ Kha 
14/ Kha 
15 / Kha 
16/ Khu 
16 / Ga 
17/ Kha 
32/Kha 
22 / Ga 
48 / Kha 


455 
174 
107 

281 
00 27 
01 74 
0040 

080 


___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mineral 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Lond ) Act, 1962 
(50 of 1962 ). the Central Government hereby declared its 
intention to acquire the right of user thorcin ; 


[ No . 0 -12016/ 120/ 84- ONG- D4 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority viz. the Deputy Commission , Sibsagar , Assam. 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner. 


का आ० 116:---यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य में आर. सी . एस जी जी 
एस --- 3 से टी , पाइन्ट आर सी एस लकवा पाइप माइन तक पैट्रोलियम 
के परिवहन के लिए पाहल लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा 
बिछाई जामी चाहिए । 


SCHEDULE 


( RDS - GGS - 3 to TEE Pint on RDS- Lakwa pipeline ) 


State : Assam 


Dist : Şibsagar 


Taluk : Metcka Bongaon 


और पतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतदपावर अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


Village 


Survey No . 


Hectare Are Centlarc 


Salaguri 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एनद्वारा घोषित किया है । . 


199 / Ga 
201 / Ga 
260/ Ga 
260/ Kha 
259/ Ga 


0241 
. 00 67 

0 27 
0 0 13 
02 14 
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बाय और नागरिक पर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

भारतीय मानक संस्था 
नई दिल्ली. 31 दिसम्बर , 1984 


मा . आ . 177. - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन बिम्ह ) विनियम , 1955 के विनियम , 14 के उपपिनियम ( 4 ) के अनुसार 
अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंम संख्या सी एम/ एल- 1027126, सो एमएल - 1141124 और म। एम/ एल -1171537 जिनके ब्योरे नीचे अनुसूची में दिये 
गये हैं वे 84- 09-04, 84-08- 01 मे रद्द कर दिये गये हैं और पापम मे लिये माने जाएं । 

अनुसूची 
क्र . सं . लाइसेंस की सलया और लाइसेंसधारी का नाम और पता रद्द लाइसेंस के अधान वस्तु/ प्रक्रिया सम्बद्ध भारतीय मानक 

दिनांक 


- . ..- - 


- 


- 


- - - -- - - 


5 


1 . 1027126 

1982- 01- 09 


२. 1141124 

1982- 12- 16 


मैसर्ज बंगाल फेरोएलॉय एण्ड स्टल परतवार कमानी बनाने के लिये IS : 8054 - - 1978 
लि . प्लोट में . 36, 3) म्लाक इस्पात के इंगट और बिलेट परतदार कमानो मनाने के लिये इस्पात 
औद्योगिफ इस्टेट , कल्याणी जिला ( रेल बिम्बों के लिये ) 

के इंगट और बिलेट 
नडिया , प . बंगाल कार्यालयः 

( रेल डिम्यों के लिये ) को विशिष्टि 
एवरेस्ट हाऊस , 20वीं मंजिल , 
48 सी , जवाहरलाल नेहरू रोड , 
कलकत्ता - 700071 
मैसर्ज माईन :- रोलर्स , प्लाट सं . संरचना इस्पाप्त ( मानक किस्म ) IS : 226- -- 1975 
780, आल्यूगराई रोड आरपूगराई , 

संरचना इस्पात ( मामक किस्म ) 
पांडेचेरी:-60 5010 

( पाचवा पुनरीक्षण ) 
कार्यालय : 
70, प्रथम मंजिल सांबूवीज गली , 

मद्रास - 600001 
मैसर्ज मार्सम :- रोलर्स , प्लाट सं . कंक्रीट प्रबलन के लिये इस्पात की IS : 1786 - -1979 

780, आमागाराई रोष्ठ , ठंडी मुड़ी उच्च शक्ति विरूपित कंकरी प्रवसन के लिये इस्पात की 
आलागाराई पठिधेरी-605018 

ठो मुडी उच्च शक्ति 
कार्यालय : 

विरूपित सरिया . 
70, प्रथम मंजिल सक्लिोज गलो 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
मद्रास-600001 


3. 1171537 

1983- 03 -09 


सरिमा 


[ सं . सो एम / 55 : 1027126] 
ए . एम . बीमा, अपर महाभिवेणक 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

(Dentt. of Civil Supplies ) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

Now Delhi, the 20th Decomber, 1984 
s. o . 147.- - In pursuance of sub-regulation (4 ) of Regulation 14 of the Indian Standards ( Certification Marks ), Regulation , 1955 
as amended from time to time, the Indian Standards Institution heroby notifies that Licences No. CM /L - 1027126 , CM /L - 1141124 and 
CM/ L- 1171537 particulars of which are given below have been cancelled with effectfrom 84- 09- 04, 84- 08 - 01 and 84 -08 -01 respectively as 

tho firms are not interestod , to operate the licencees. 
si. Licence No, and date Name and Address of the Licensco Articlo / Process covered by Rolevent Indian Standards 
No. 

the Licenscos Cancelled - 

- - - -- - 
( 1)(1 ) ( 2 ) 

(5 ) 
1 . 1027126 

M / s Bengal Ferro Alloy & Steels Ltd., Steel ingots and billets for IS : 8054- 1976 Specification for 
1982 -01 - 09 Plot No . 36 , D Block , 

the production of laminated Stoel ingots and billets for the 
Industrial Estate, Kalyani Distt. Nalda , springs ( Railway rolling production of lamloatod sprlogs 
West Bengal, 

stock) 

( Railway rolling stock ) 
offico : 
Everest House , 20th Floor , 

46 C, Jawahar Lal Nehru Road , 
• Calcutta - 700071 . 


- 


- 


( 3 ) 


- 


166 THE GAZETTE OF INDIA ; JANUARY 19, 1935jPAUSA 29 , 1936 

PART . II - SEC . ( ii ) 
- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - -- - -- - - - - - -- ---- 

-- - . - : .: -- -- - - - - - - -- -- - - --- - -- - - - - - 
1 . 

3 
2 . 1141124 M /s Modern Re-rollers, 

Structural Steel ( Standard IS : 226 - 1975 Specification for 
1982 -12-16 Plot No . 780 , Olugarai Road, 

quality ) 

Structural steol ( Standard quality ) 
Olugarai, Pondicherry -605010 . 

( Fifth Revision ) 
Office : 
70 , First Floor , 
Sembudoss Street 

Madras- 600001 . 
3, 1171537 M / s Modern Re- rollers , 

Cold - worked steel- high strength Is : 1786 - 1979 Specification for 
1983 -03 -09 Plot No. 780 , Olugarai Road , 

deformed bars for con Cold -worked steel high strength 
Olugarai, 

crete reinforcement . 

deformed bars for concreto 
Pondicherry- 605010 

reinforcement ( Second Revision ) 
Offico : 
70 , First Floor, 
Sermbudoss Street , 
Madras- 600001. 


[ CMD/55 : 1027126] 
A . S . CHEEMA, Addl. Director General 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने यह 
निर्णय किया है कि कर्नाटक राज्य में मंगलौर में कुद्रामुख 
लौह अयस्क खान के पैलट प्लांट , फिलदैशन प्लांट और सम्बद्ध 
मुविधायें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत खान हैं । 

[ एस - 290 14/ 5/ 8 2-एम . - 1 ] 

बी० जी० देशमुख सचिव 


मम बार पुनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 

नई दिल्ल , 18 दिसम्बर, 1984 
का . आ . 173 - - गरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों को 
बेदखला ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) को धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
माक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत सरकार के 
भूतपूर्व पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास विभाग ) की दिनांक 3 नवम्बर , 
1977 को अधिसूचना संख्या का . आ . 3614 में निम्नलिखित मंगोधन 
करतो है, अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना को मारणों में कालम ( 2 ) में क्रम संख्या 1 के सामने 
वो गई प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी , 
अर्थात् : 
" वरिष्ट कार्यपालक अधिकार । ( कार्यक्रम ) । ” 

[ सं . 14 ( 4 )/ 83-दण्ड ( डेस्क ) ] 
सोहन लाल मंदिरत्ता, उप राधिव 


( Department of Labour ) 
New Delhi, the 4th January , 1985 

CERTIFICATE 
S . O . 179 . - This is to certify that, in exercise of the 
powers conferred by section 82 of the Mines Act, 1952 
( 35 of 19521. the Central Government have decided that 
the Pellet Plant, Filteration Plant and connected facilities 
of Kudremukh Iron Ore Mide at Mangalore in the State 
of Karnataka is a mine within the meaning of the said Act. 

[ S-29014/5J82- MI ] 
B . G , DESHMUKH , Secy . 


MÍNISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 

(Department of Rehabilitation ) 

New Delhi , the 13th December , 1984 
S. O . 178. - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 3 of the Public Premises ( Eviction, of Unauthorised 
occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government 
hereby makes the following amendment to the notification 
of the Government of India in the erstwhile Ministry of 
Supply and Rehabilitation ( Department of Rehabilitation ) 

No.: S. O... 3614, dated the • 3rd November, 1977 , namely : 
". In the Table to the said notification in column ( 2), against . 
serial number 1 , for the entry , the following entry shall be 
substituted, namely : ... 
" Senior Executive Officer ( Programme ). " 

INo . 144) / 83 -DNK ( Desk ) ] 

S . L . MEDIRATTA , Dy. Secy . 
( श्रम विभाग ) 


नई दिल्ली , 2 जनवरी, 1985 

शुद्धि-पत्र 
का . मा , 180 - भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3, 
उप खंड ( ii ) तारीख 21 अप्रैल , 1984 के पृष्ठ 1170 
पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
( श्रम विभाग ) की अधिसूचना सं . का . मा , 1318 तारीख 
5 अप्रैल , 1984 के क्रम सं , 4पर, " श्री एन .कछप सहायक 
माल्याण प्रशासक " के स्थान पर " श्रीमती एन कण्छप , 
सहायक कल्याण प्रशासक " पढ़ें । 

[सं . एस . -29013/2/ 82- एम . - 1] 

एल . के . नारायणन , अवर सचिव 


नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1985 

प्रमाण-पत्र 


New Delhi, the 2nd January, 1985 

CORRIGENDUM 
S. O . 180. - - In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour and Rehabilitation ( Department 
of Labour ) No. S. O . 1318 ( misprinted as SO 1320 ) dated 


का . आ 179 . -- यह प्रमाणित किया जाता है कि खान 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 35 ) की धारा 82 द्वारा 
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[ भाग II --- यण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : जनवरी 19, 1985/पौष 29, 1906 

- - -- - - - - - -- 
the 5th April , 1984 published in the Gazette of India Part 

के सग्रहण के प्रयोजनार्थ उपकर आयुक्ता के रूप में घोषित 
II, Section 3, Sub - Section ( ii ) , dated the 21st April , 1984 at 
page 1170, at Serial No. 4 for " Shri N . Kachhap, Assistant किया गया है अगर उनकी अधिकारिता भी अधिसूचित की गई 
Welfare Administrator " read "Smt. N. Kachhap , Assistant 
Welfare Administrator. " 

है । सीमा शुल्क के रूप में कल्याण उपकर का संग्रहण 
[ No. S -29013 /2 / 82| NDI ] सीमा - शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है जिसे संग्रहण प्रभाग 
L. K . NARAYANAN , Under Secy . 

के रूप में 1/ 2 प्रतिशत दिया जाता है । 
नई दिल्ली , 27 दिसम्बर, 1984 

3. लौह अयस्क खान और मैगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण 
का . आ . 181 . - - केन्द्रीय सरकार लौह अयस्क खान उपकर अधिनियम , 1976 तथा लौह अयस्क खान और अंगनाज 
मंगनीज अयस्क खान और काम अयस्क खान श्रम कल्याण अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1976 को 1982 के 
निधि अधिनियम , 1976 ( 1976 का 61 ) की धारा 10 के दौरान संशोधित किया गया है, ताकि क्रोम अयस्क पर उसी तरीके 
अनुसरण में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के से उपकर लगाया जा सके , जैसा कि इस समय लाह अयस्क तथा 
दौरान उक्त अधिनियम के अधीन वितगोषित क्रियाकलापों की मैगनीज अयस्क पर लगाया जा रहा है, और क्रोम अयस्क खानों में 
निम्नलिखित रिपोर्ट उस वर्ष के लेखा विवरण के साथ नियोजिल श्रमिकों को कल्याण सुविधाएं दी जा सकें । इससे 
प्रकाशित करती है । 

लगभग 6000 परिवारों को लाभ मिलेगा । 
भाग - 1 

कल्याण संबंधी कार्यकलाप : -- विभिन्न शी के अधीन 

कल्याण मंबंधी कार्यकलापों नीचे दर्शाए गए ईनन पर वर्ष 
( क ) साधारण : - - लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर 
अधिनियम , 1961 लौह अयस्क पर उपकर के उपग्रहण और 

के दौरान कल्याण निधि से पूंजी लगाई गई है । --- 
संग्रहण का तथा लौह अयस्क खनन उद्योग में कार्य करने 

( I ) चिकित्सा सुविधाएं : : : / 

TET 
वाले खनिकों के कल्याण की अभिवद्धि करने के क्रियाकलापों 

LATITHERETTE 

संगठन द्वारा 1250 रुपए प्रतिमाह मल वतन पाने वाले 
के वित्त पोषण करने के लिए अधिनियमित किया गया था । सौह अयस्क और मैगनीज अयस्क और क्रोम, अगस्क श्रमिकों 

FFFF 
यह अधिनियम पहली अक्तूबर, 196 3 को प्रवृत्त हुआ और तथा उनके आश्रितों को चियित्सा सुविधाएं संगठन द्वारा गत 
पहली अक्तूबर, 1964 को इसका विस्तार गोवा , दमन और प्रदान की जा रही थीं । विभिन्न लौह अयस्काभेगेनोन अयस्क 
दीव संघ राज्य क्षेत्र को कर दिया गया । पूर्वोक्त अधिनियम और क्रोम अयस्क उत्पादक समय में स्किानका संगठनों द्वारा 
का लौह अयस्क खान मैगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क 

१४.निम्नलिखित , अस्पतालों औपवालयों आदि में श्रमिकों और 
खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1982 ( 1982 का 44 ) उनके आश्रितों को सुविधाएं प्रदान कर गई । Erif 
द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था । नए अधिनियम में 

बिहार 
निर्यात किए गए या अतर्देशीय सपत किए गए लोह अयस्क के 

1. केन्द्रीय सरकार , बजजामदा १ 5 शरद 
प्रति मीटरी टन पर अधिक से अधिक एक रूपया और 
मैंगनीज अयस्क के प्रति मीटरी टन पर अधिक से अधिक छ : 

T 
रुपए और क्रोम अयस्क के प्रति मीटरीन पर आधक में 

३. स्थिर पलोपैथिक औषधालय , करपा । 
अधिक तीन रुपए की दर से उपकर उदग्रहण करने का उपबन्ध 

4. सिथ र एलोपैथिक औषधालय , झ्यार 
किया गया है । PETE 11 - NETS 

सिर नपला औषधालयानेता का ii 
1- 7- 1981 से लौह अयस्क परा सदरहण की घर को 

नासुझासा 17 को Kisi Fi - फा: 
25 पैसे प्रति मीटी टन से । बसाकार 50 पैसे प्रति भीदारी 

1. केन्द्रीय अस्पताल, जोडा जयएिं ) . 
टन कर दिया गया है । मंगनीजा जयस्वा परी सदग्रहामध्की वर्त 

T 
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जातरी 

ET पिका 
मान दर तक रुपया प्रलिमीदपीलटना र क्रोम मरे पर 
तीन रुपए प्रति मीटरी ठन है । उपकर( के भाग्यमों का उपयोग २ चल चिकिच्या औषधालय जाति का 
मुख्य रूप से लोक. सबाध्य टऔराजस्वाच्छता में सुधार रोग 

बिहोतोम्बुलेंस गाड़ियां । आG IFETE : 
निवारण , शैक्षिका सुविधाओं औहाचिकित्सीमा साविधाजी की 

प्रामिक स्वासच केन्द्राधागांमा 
व्यवस्था और समाधारमिरजमा बदाममोनसों , सामाजिक 

6. स्थिर का चला चिकिमी दुनिट, दामपही 
दशाओं में बेहतरीन माम्ग्रेसमोसमाविकी मुविधाओं 

7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेकी । Ts- Fr- I " 
को व्यवस्पो माक्षिके लिराकिमाजासाहित कियाण सविधाएं 
सोधे नियोजित कार्माकासापाठिोधारों को माध्यमासेट निमोजित 

18. प्राथमिक स्वास्थ्य किंन्द्र , सलीजामा FIF 
फर्मकाको दक्षिणासी है 

TTET .. 

g. हाल ही में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निशिखेल । 
___ 2. उपकर निर्यात किए गए लौह मैगनीज अपस्की और 
क्रोम , अयस्क पर सीमा शुल्क के रूप में और अंतर्देशीय रूप में 

एवं बाल कल्याण कन्द्रा । TR ME 
उपयोग में लाए गए लोह, मैगनीज़ अयस्क और क्रोम अयस्क 
उत्पाद शुल्क के रूप में उपयोग कर उद्गृहीत किया 1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेडी (जिला सिंध द्वार 
जाता है। मलाण आयक्तों को भी अंतर्देशीय उपभोग जमकर 2. एक एम्बस गाड़ी । 
1355 GI/ 84- 4 


2. चल चिकित्सा औपंधालय, वडाजामदा 


77F 


। खान प्रमिकों के 
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मध्य प्रदेश : - -- 

( JI ) आवाम सुविधाएं : - लौह अयस्क और मैंगनीज 
1. चल चिकित्सा औषधालय , राजहारा । 

अयस्क तथा क्रोम अयस्क खनिकों के लिए आवास की व्यवस्था 
2. चल चिकित्सा औषधालय , बैलाडिला ( डिपोजिट . 14 ) 

करना संगठन के मुख्य कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप है । 

इन श्रमिकों के लिए तीन योजनाएं प्रचलित हैं जो निम्न 
3. चल चिकित्सा औषषालय , बैलाडिला ( डिपोजिट सं . 5 ) 

लिखित हैं : 
4. तीन एम्बुलेंस गाड़ियां । 

(i ) टाइप I आवास योजना 
बैलाघाट में 50 पलंगों वाले अस्पताल को स्थापित करने 

(ij ) टाइप II आवास योजना 
की प्रशासनिक अनुमति जारी की जा चुकी है । 

( iii ) अपना मकान बनाओ योजना । 
कर्नाटक : 
1 . केन्द्रीय अस्पताल , कारीगनूर ( 25 शैय्याएँ ) इन शैय्याओं 

अपना मकान बनाओं योजना के अन्तर्गत , प्रति मकान 
की संख्या 50 तक बढ़ाई जा रही है । 

के लिए 600 रु . आर्थिक सहायता के रूप में तथा 900 
2. चल चिकिस्मा औषधालय , करीगनूर । 

रूपए ब्याज रहित ऋण के रूप में वित्तीय सहायता लौह 

अयस्क और मैगनीज अयस्क खान श्रमिक को देय थी । इस 
3. स्थिर व चल चिकित्सा औषधालय , संदूर । 

राशि को पहली अप्रैल, 1983 से क्रमश: 1000 रु . और 
4. स्थिर व चल औषधालय , बैल्लारी । 

1000 रु . तक बढ़ा दिया गया है । इस ऋण की वसूली 
गोवा : - - 

अधिकाधिक 9 वर्षों में मासिक किस्तों में की जाती है । 
1 . गोवा में 25 - 3-74 को 20 पलगों वाला केन्द्रीय 

टाइप-I आवास योजना के अन्तर्गत साधारण क्षेत्रों के 
अस्पताल स्थापित किया गया । इनकी संख्या 2 4- 3 लिए 6825 रु. और काली कपाम तथा उभरी भूमि वाले 
1981 को 50 पंलगों तक बढ़ा दी गई थी और क्षेत्रों के लिए 7925 रु . की मानक अनुमानित लागत का 
इनकी संख्या 75 तक बढ़ाई जा रही है । 

75 प्रतिशत या निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत , 
2. स्थिर व चल औषधालय , चुरचौरेम । 

जो भी कम हो , आर्थिक सहायता देय थी । आर्थिक सहायता की 
3. तीन एम्ब्लैस गाड़ियां । 

राशि पहली अप्रैल, 1983 से 10, 000 रु . का 75 प्रति 

शत तक या निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत तक 
इसके अतिरिक्त लौह अयस्क अयस्क मंगनीज खनिकों 

जो भी कम हो , बढ़ा दिया गया है । इसके अतिरिक्त विकास 
और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के प्रयोग के लिए टी . बी . 

प्रभार साधारण क्षेत्रों के लिए 2, 000 रु . का 50 प्रतिशत 
सेनेटीरियमों और अन्य अस्पतालों में शैय्याओं का आरक्षण 

तथा काली कपास और उभरी भूमि वाले क्षेत्रों के लिए 75 
आदि जारी रखा गया । बिहार क्षेत्र के लिए ऐसी 45 शैय्याएं 

प्रतिशत या दो हजार रुपए या वास्तविक लागत , जो भी कम 
और उड़ीसा क्षेत्र के लिए 32 शय्याएं , महादेवी बिड़ला 

हो , भी देय है । विकास प्रभागे में अन्य बातों के साथ- साथ 
सेनेटोरियम रांची में आरक्षित की गई है । इसी प्रकार महा 

बाहरी और आंतरिक जल - पूर्ति , सफाई , बिजली तथा सम्पर्क 
राष्ट्र से सेंट ल्यूक्स अस्पताल , वन्यूरला में भी दो शैय्याएं 

सड़कें भी शामिल होगी । 
आरक्षित रखी गई है । मध्य प्रदेश में खनिकों और उनके 
आश्रितों के प्रयोग के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई 

टाइप -II आवास योजना के अन्तर्गत , प्रबन्धन को देय 
स्थित अस्पताल में चार शैय्याएं और जिला मुख्यालय अस्पताल 

आर्थिक सहायता की दर को अनुमानित लागत के 75 प्रतिशत 
क्योंझर में 5 साधारण शैय्याएं आरक्षित की गई हैं । बिहार 

( अर्थात् साधारण क्षेत्रों में 11, 325 रुपए और काली कपास 
और उड़ीसा के उन लौह अयस्क खनिकों के लिए जो मानसिक 

या उभरी भूमि वाले क्षेत्रों में 13, 425 रुपए ) से बढ़ाकर 
बिमारी से पीड़ित हैं , मानसिक अस्पताल कानकी रांची में 

प्रति मकान 15, 000 रुपए (अर्थात् निर्माण की वास्तविक 
अंतरंग इलाज की व्यवस्था भी की गई है । इस संबंध में 1977 

लागत जो 20,000 रुपये हैं ) का 75 प्रतिशत या निर्माण 
में एक योजना शुरू की गई । बिहार में मिशन अस्पताल 

की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत , जो भी कम हो 
पुरुलिया में और उड़ीसा में जी . ई . एल . चर्च अस्पताल , 

कर दिया गया है । साधारण क्षेत्रों में मकान के लिए निकास 
अमागांव में कुष्ट रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए 

प्रभार 1, 500 रुपए और काली कपास या उभरी भूमि वाले 
भी व्यवस्था की गई है । 

क्षेत्रों के लिए 2, 250 रुपए या विकास की वास्तविक लागत , 

तक जो भी इनमें से कम होगा , भगतान किया जाएगा 
लौह अयस्क खानों और मैगनीज अयस्क खानों और 

विकास प्रभारों में अन्य बातों के साथ - साथ बाहरी तथा आंत 
कोम अयस्क खानों के मालिकों को , जो निर्धारित स्तर तक 

रिक जल प्रदाय , मफाई, बिजली और सम्पर्क सड़कें भी शामिल 
औषधालय और अस्पताल चला रहे हैं , वार्षिक सहायता 
अनुदान दिया गया । आलोच्य वर्ष के दौरान लौह अयस्क खान 
और मंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खनिक के 

निधि के स्थापन से विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन 
श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाओं की 13, 579 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई । अब तक 
व्यवस्था करने के लिए 67, 58, 1251 लाख रुपए खर्च किए 11, 858 मकान तैयार हो चुके हैं और 648 मकानों का 
गए । 

निर्माणकार्य चल रहा है । 779 मकानों का निर्माण कार्य अभी 


होगी । 
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शुरू किया जाना है और 294 मकानों की मंजूरी रद्द की 

भाग-III 
गई है । 

वर्ष 1984-85 के लिए प्राप्तियां और व्यय का प्राक्कलन 
( iv ) जल प्रदाय : 

1 . प्राक्कलित प्राप्तिया रु . 2., 00, 00, 000 
उमा में बाईतरानी घाटी में 2 , 08 करोड़ रुपए की 

2. प्राक्कलित व्यय रु . 2, 96, 68, 000 
लागत एक ममंकित जल प्रदाय योजना को पहले ही मैंजूरी 

[ नं . एच . -- 1 20 1 5/ 7/ 84- डब्ल्यू -II ] 
दी है । इस योजना को कुल लागत का 50 प्रतिशत 
लौह : : खान और मगर्नीज अयस्क और काम अयस्क 

एम . एस . टागरी, अवर सचिव 

New Delhi, the 27th Dereinber, 1984 
खान सम कल्याण निधि में से केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन 
किया जाएगा । 1983-84 के दौरान राज्य सरकार को 30 

S . O . 181. - In pursuance of the section of the Iron Orc 

Manganese Ore Mincy and Chrome Ore Mines Labour Wel 
लाग्दः रूपए दिए गए है । राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी fure Fund Act, 1976 (61 of 1976 ) , the Central Government 

hereby publishes the following report of the activities finan 
विभाल इस योजना को पूरा करने के लिए एजेंसी का कार्य 

ced under the Act, during the year ending 31st March, 
1984 together with a statement of acounls for that year. 


PART- 1 


( v ) शैक्षणिक और आमोद- प्रमोद की सुविधाएँ 


लाह /मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खनिकों और 
अन परिवारों के लिए शैक्षणिक और आमोद- प्रमोद सुविधाओं 
में जिनका खर्च निधि से किया जाता है 40 बहुउद्देश्शीय 
संस्थान , 2 कल्याण केन्द्र, 6 महिला बाल कल्याण केन्द्र , 
13 चल चित्र एकक, 155 रेडियो केन्द्र तथा तीन स्कूल बसें 
सम्मिलित है । खान के मालिकों को खेल-कूद , खेल टूर्ना 
मेंट आदि के आयोजन के लिए सहायता अनुदान मंजूर किए 
गए हैं । वर्ष 1983-84 में एक और प्रोजेक्टर को मैंजूरी 
दी गई । अनुमोदित योजना के अनुसार लोह/मैंगनीज अस्यक 
और क्रोम अयस्क खान श्रमिकों के जिन बच्चों को छात्र - वृत्ति 
देने को सुविधा जारी रखा गई , जो स्कूलो, कालजा आर 
तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे थे । 1983- 84 के 
दौरान छात्र - वृत्तियों पर 6 . 80 लाख रुपए खर्च किए गए 
स्कूल के बच्चों को मध्याहन भोजन देने संबंधी योजना को 
वहां पर जारी रखा गया जहां यह 1982-83 में विद्यमान 
थी । मध्याहन भोजन योजना की दर 75 पैसे प्रति बालक 
प्रतिदिन है । कुछ क्षेत्रों में लौह अयस्क वानिकों के प्राथमिक 
स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए दियां भी दी गई थी । 
( ग ) चातक और गंभीर दुर्घटना लाभ योजना : - - 
__ आलोच्य वर्ष के दौरान दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों 
की विधवाओं और बच्चों की वित्तीय सुविधाएं देने की योजना 
भी जारी रखी गई । 


(et) General. The Iron Ore Mines Labour Welfare Cess 
Act, 1961 was enacted to provide lor levy and collection 
of cese on Iron Ore for financing activties to promote the 
wellare of miners working in the Iron Ore Mining Indus 
[ ry . The Act came into force on the 1st October , 1963 and 
was extended to the Union Territory of Goa , Dcman und 
Diu OIL the 1st October , 1964. The aforesaid Act was rep 
laced by the Iron Ore Mines Manganese Ore Mines and 
Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1982 (44 
01 1982 ). The new Act provides for the levy of cess ata 
rate not excceding one rupec per metric tonne of Iron Ore 
und 171pees six per metric tonnc . n Manganese Ore and 
lupecs 3 pcr metric toine on chorme Ore exported or in 
ternally consumed . The rate of levy of cess on iron oro has 
been increased iron 25 paise per metric tonnc to 50 paise 
per metric tonne with effect from 1 - 7 - 81. The present rate 
oſ levy on Maganese Ore is Re 1 per metric tonne and 
Rs. 3 pmt on Chrome Ore. The procceds of the cess are 
ununtilise mainly for improvement of public hcalth and sani 
tation , prevention of deseuses , provision and improvement of 
educational facilities etc . The Welfare facilities cover wor 
kers employed directly or through contractors . 

2 . The cess is levied as a duty of customs on the iron 
ore and manganese ore and churme ore exported and as it 
duty of excise on iron orç manganesc Orc and chrome ore 
consuired internally , he Welfarc Commiss oners have also 
been declared as cess Commissioners and their juris 
dictions have been notified for puropse of collection of cess 
on internal consumption . Tho collection of welfare ceas 
on a duty of customs is made by the Department of customs 
who are paid half per cent towards collection charges. 

3 . The Iron Ore Mincs and Manganese Ore Mines La 
bour Welfare Cess At, 1976 and Iron Ore Mines and Manga 
nese Ore Mines Labour Welfare Fund Act 1976 have been 
amended during 1982 with a vicw 10 levy cels on Chrome 
Orc in the same maner as is being levied on iron nose and 
manganese ore at present and to extend welfare facilities 
to the workers employed in chrome ore mines. This will 
benefit about 6000 workers . 

Wellare activities. The welfare activities under different 
heads financed during the year from the welfare funds aro 
indicated below : - - 

(i ) Medical facilities.----- Medical facilities to Iron Ore and 
Manganeso Ore and Chrome Ore workels getting a basic 
pay upto Rs. 1250 and their dependents were being rro 
vided frce by the Organisution . Facilities were made available 
to the workers and their dependents in the following hospitals 
dispensaries etc. established by the Organisation in different 
iron ore manganese ore and chormc ore producing states . 
Bihar.. - ( I) Central Hospital, Barajanda ( 50 beds ). 

(2 ) Mobile Medical Dispensary, Barajamda , 
(3 ) Static Allopathic Disponsary , Karmapada. 
(4 ) Static Allopathic Diepensary, Nujia , 

( 5 ) Static cum mobile Dispensary , Ncwra . 
Orissa .--- ( 1) Cen ral Hospital, Joda (50 beds ) . 

( 2 ) Primary Health Centre , Jururi. 


भाग-II 


. 1 अप्रेल 1983 को अधिशेष म . 2, 34, 57041- 58 
अन्दोगण 
वर्ष 1983-84 के दौरान रु . 1, 91, 34, 43 4-- 16 
प्राप्तियां 
वर्ष 1983-84 के दौरान रु . 1, 61 , 56, 902 - 75 
किया गया व्यय 
31 मार्च 1984 को अन्तशेष रु . , 2, 64, 34, 672- 15 
अन्तशेष । 
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the form of subsidy and Rs. quo in the form of inteiest free 
lvaaj was payuole io iné son ore and manganese ore mine 
worke . s . This amount nas been increased to AS. TUUU and 
Rs. 4000 respectively win tilcci Irvui Isi Apiu , 1963. Tue 
loan is recoverable in muntily instalments spread over a 
rerioa not exceeding 9 years. 


(3 ) Mobile Medical Dispensary , Barb .i. 
( 4 ) Two Ambulance Vans. 
(5 ) Frimary Health Centre , Nuagaon . 
(6 ) Stalic cum mobile Medical Units ui Badampahar. 
(7) Primary Health Centre , Tumka . 
(8 ) Primary Health Centre Silijora . 

( 9 ) Primary riealth Centre ai Nistanul has been open 
ed recen :ly . 
( 10 ) Maiern ty cum Child Welfare Centre at Garuda 

fui managanesc inline workers. 
Maharashtra .---- 1) Primary Health Cenire , Redi (Distt. 

Singhudurg). 
( 2 ) One Ambulance Van. 
Madhya Pradesh . - ( 1) Mobile Medical Dispensary , Rajhara . 
( 2 ) Mobile Medical Dispensary, Bailadıla (Deposit 

No . 14 ) . 
(3) Mobie Medical Dispensary, Bulacila (Deposit No. 5 ) 

( 4 ) Three Ambulance Vans . 
Administrative approval for establishing 50 bedded hospital 
at Balaghat has been is lieu . 


Unuer Type-i Housing Scheme subsidy was payable at the 
rule or 75 per cent of 10c Sianuara Cualed cost CI 
AS, 0 ,843 for uruindey areas and AS, 1,923 ior biack cotton 
and swally soul aseas or 1 per cent ol actual cose or con 

Liuction whilever is less . ihe unlount of subsidy has been 
inuicasca wall chiect from Isi nipil , you 10 13 per ceo . 
OL Rs. 10 ,UV on 13 per cent or cual cost oi construccion , 

muhever is lower . In addion , ine uevelopnient changes are 
also payable w 30 per cent oi ks. ZUUU jur ordinary areas 
and 15 per cent or Rs . 2 ,000 for black cotion and sweliy 
sull alcas orine actual cost whicouver is iower . The deve 
lopmeni charges wul inter-alia include external and internal 
Water supply , saniàiion electicity and approach roads. 


Under the Type- ll housing Scheme the rate of subsidy 
payable to managements has been increased from 75 per cent 
of ihe estimated cost ( 1.e . Rs. 11, 325 in ordinary artas and 
kis. 13,4+25 in black cotton Or sweily soil areas ) to Rs. 15 ,000 
( 1.e . 75 per cent of the estimated cost of construction which 
is Rs. 20 , 000 per tenanment or 75 per cent of the actual cost 
of construction woichever is less . The development charges 

@ Rs. 1 ,500 per house in ordinary areas , and Rs. 2250 for 
black cocton or sweily soil areas or the actual cost of deve 
lopment, whichever is less shall be paid . The development 
charges will inter alia include external and internal water 
supply , sanitation , electricity and approach roads. 


KARNATASA - i) General Hospital lariganur ( 25 bed 

ded ) Bed strength is being raiswd to p0 . 
( 2 ) Muvile Medical Dispensary , Karigunur . 
( 3 ) Static -cum -Mobile Medical Dispensary, Sandur . 
(4 ) Statis-cum -Mobile Dispensary at Bellary . 


Under the various housing schemes , a total number of 
13 , 579 houses had been sanctioned for construction from 
the inception of the Fund . Out of these 11,858 houses have 
so far been completed and 648 houses are under construc 
iion . 719 houses for which the construction yet to be started 
and 294 houses have been cancelled . 


Goa. - - ( 1 ) Central Hospitai Goa 20 beaded commissioned 
on 25 - 3 - 7 , converted into 50 beaded wih etlect from 
24- 3 - 1981 . Bed strengıh is being further raodd io 75 . 

(2 ) Statio -cum -Mobile Dispensary Chrurchorem . 
w ) Three Ambulance Vans. 


( v ) Water Supply . -- The Integrated Vaitarani Valley Water 
Supply Scheine, joda was estimaied to cost Rs. 2 ,08 crores . 
The snare of Welraie Organ salon is Rs. 1.04 crores . Out of 
which 21. 50 lakhs have been sanct. oned , by the Ministry and 
ks. 83. 50 lakhs has been released by the Welfare Commis 
sioner , Bhubaneswar upto October , 1984 . 


Besiu.es , boas continued to be reserved for the exclusive 
www 01 iron ort and manganese 0 . e miners and their fam . 
iles iu T . B . Sanatoria and other hospiials, 45 such beds for 
3 har region and 32 oeus for Orissa région bave been re 
cerved in the Mahadevi Brla Sapaiornn) , Ranchi, Similarly 

oeds have also been restrved ai sises Hospital, Ven 
gurla in Maharashura . in Madhya Paacsa region 4 beds 
were reserved in the Bhliai min hospital of ine Hindustan 
Steel Ltd . and 5 general beds were eserved in the Distt. 
Headquarters Hospital at Keonjhar for the use of the min 
ers and their dependents , Arrangements have also been made 
for indoor treatment oi iron ore mine workers Of Bihar 
and Oissa suffering from mental diseases in the Men . al Hos 
pital Kanke, Ranchi. A scheme has been introduced in this 

egard during 1977 . Arrangements have also been made for 
trealment of leprosy patients in the Mission Hospital, Puru 
lia for Bihar ragion and for the patients of Orissa region at 
GEL Chrurch Hospital Amagaon . 


2 . Due to increase in the market prices the State Goy 
ernmeni with the approval of CPHEE (Ministry of Works 
and Housing) nas submitted a revised esiimated increasing 
the est mate by 80 . 20 lakhs of which our share comes to 
Rs. 40 , 10 lakhs on the whole our share has come upto Rs. 
144 . 10 lakhs aga :nst the oiginal share of Rs. 104 lakhs. 
The balance amount of Rs. 52 .60 lakhs is to be released 
by the end of the current financial year. 


The owners of the iron ore mines manganese ore mine 
and Chrome ore mine inines wi10 an an the dispensaries 
and hospitals upto the prescribed standard have been paid 
annual grants- in - aid . A total expenditure of Rs. 67581251 
lakhs was spent on the provision of Ledicai iacilitics 10 ihe 
iron ore mines manganese ore mine and chrome ore inine 

rkers ard their dependents during the year under repori. 


( v ) The educational and recreational facilities provided 
to the iron / banganese and Chrome Ore mine workers and 
their families which were financed from the Fund included 
40 multipurpose Institutes, 2 Welfare Centres , 6 Women 
cum -Children Welfare Centres , 13 Cinema Units , 155 Radio 
Centres and 3 School buses. Grants-in - aid was sanctioned 
to time owners for organising sports , games, tournaments 
etc . One more projector Was sanctioned dur ng 1983- 84 . 
Scholarships continued to be given to the children of iron / 
manganese and chrone ore mines Workers studying in 
schools , colleges and technical instituticns in accordance 
With the approved scheme. The total expend ture on scholar 
ship was Rs. 6 . 80 lakhs during 1983 - 84. The mid - day meals 
scheme for the school children continued wherever it was 
in existence in 1982 - 83 . The rate of supply of mid - day meals 
is 75 paise per child per day . Uniforms were also suppl ed 
to the primary school going children of iron /manganese and 
chrome ore miners in some regions. The total amount spent 
on these facilities during the year under report was about 

lakhs. 


( ) Housing Facilities . Provision of housing accommod 
aticn for iron ore manganese ore nine Chionc Ore mine 
workers is one of the main activities of the organisation . 
There are three schemes in vogue for these workers viz . — 

(i) Type I Housing Scheme. 
( ii ) Type II Housing Scheme. 

( iii) Build Your own House Scheme, 
Under Build Your Own House Scheme, financial assist 
ance to the tune of Rs. 1 ,500 per tenantment (Rs. 600 in 


Rs . 


(c ) Fatal and serious accident benefit scheme.-.- The scheme 
for financial benefits to widows and children of victims of 
accidents was also continued during the year under report. 
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क्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्यय 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


PART-II 
Opening balance as on 1st April, 1983 Rs. 2,34, 57 ,041- 58 
Receipt during the year 1983-84 Rs. 1, 91 , 34, 434-16 
Fxpenditure during the year 1983- 84 Rs. 1, 61, 56, 802 - 75 
Closing balance as on 31st March, 1984 Rs. 2,64, 34,672- 15 

____ PART -III 
Est matcs of receipts and expenditure for the year 1984 
1985 : 
1. Estimates receipty 

Rs. 2, 00,00, 000 
2. Estimated Expenditure 

Rs . 2.96, 68, 000 
[ No. H-12015 / 7 / 84 - W . II ] 
M . S. TANGRY , Under Secy. 


1. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
वीमा स्कीम क नियमों की एक प्रनि , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
को बहुसंख्या को भाषा में उसको मख्य बातों का अनुवाद, 
संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


___ नई दिल्ली , 1 जनवरी , 1985 


का . आ . 182. - --मंसर्स न . ज . ई . फ . ए . ई . जी . 
इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड , 150, वरयर रोड , बंगलोर 
17 ( क न / 4060 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्था 
पन कहा गय है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आधे-- 
दन किया है ; 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम 
का संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रुप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सह 
बछ बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इससे उपाबद्ध अनुसचो म विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए, उक्त स्थापम को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधील छट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्था 
पन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को मंदत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुजेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस /नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बंगलोर के पूर्व अनमोदन के 
बिना नहीं किया जायगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 


अनुसूची 


___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त बंगलोर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापना पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 


गा 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3क ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियन का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छट रदद की जा 
सकती है । 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंत 
र्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरी 


- - 


- 
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11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

6 . The cmployer shail artunge to enounce the benefits 

available to the employees under the Group inyurance Schenc 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशिसियों 

appropriately , vi the bonefits available to the employees under 

tho said Scheme are enhanced , so that the benefits avaliable 
वा विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 

Møder the Crop Insurance Scheme aro more favourable 
उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर to the cmployees than the benefits admissible under the said 

Scheme. 
दायित्व नियोजफ पर होगा । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 

ance Scheme, il on the death of an employee the amount 

payable under this scherne be less than the amount that would 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके be payable had employee been covered under the said Scheme , 

the employer whall pay the difference to the legal heir / 
हकदार नाम निर्देशितयों / विधिक वारिसों का बीमाकृत रकम 

nominee of the cmployee as compensation . 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 

8. No amendment of the provisions of thc Group Insur 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के ance Schome, shall be inade without the prior approval of 

the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

where any amendment is likely to affect adversely the interest 

of the employees , the Regional Provident Fund Commisjoner 
[ स . एस - 35014/ 167/ 84- एस . एस - IV ] shall before giving his approval, give a reasonable opportu 

nity to the cmployees to explain their puint of view , 
New Delhi, the 1st January, 1985 

9 . Where, for any reason, the employees of the said estab 

lishment do not remain covered under the Group Insurance 
S. O . 182. - Wherells Messts NGEF- AEG Engineering Con Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
panys ted , 120 , Varthur Kvad , Bangalore - -OUT (AN4000 ) adopted by the said cstablishment, or the benefits to the 
\ uencinale refer to ab me sill estabuSiCilt ) flaver. pplieu employecs under thy Scheme are reduced in any manner , 
Tu cxemption unider Ju0 -SELLIL ( 21 ) OI DELLion I / Uline the excmption shall be liable to be cancelled . 

Einployees rrovisil ruilun w ilsCurluneUs Tuvisions ACL, 
1902 ( 19 of 1932 ) (licreinster resouTea no as lie sanll Act ); 

10 . Where, for any reason, the employer fajls to pay the 

prcmium , etc , within the due date , as fixed by the Life ]n 
And, whereas, inc Central Government is satisticd that the 

surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
cmployees or que Stiu escauliennent d . 0 , Wavut manus Any 

lapse, the cxemption is liable to be cancelled . 
separine contribution or payInCILL of preinmuin, in enjoyinent 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
of venelit » litlaer the Group Insurance Sunerne of Inc Lite 
Insuran . e Scheme of tho Lue Insulice Corporation of India 

payment of premium the responsibility for payment of assur 

ance benefity to the nominees or the lcal heirs of deceased 
In tue nuiure of Life Insurance which are norç lavouraole 

members who would have been covered under the said 
10 such employces than the benefits adroissible under the 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( herein 

cmployer . 
after referred to as the Schemc) ; 

___ 12. Upon the death of the members covered under the 
Now , therefore , in exercise of thc powers conferred by 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and sub ,ect 

prompt payment of the sum assured to the nominee / Legal 
to the conditions specined in the Scbedule annexod hereto , 

heirs of the deccased member entitled for it and in any case 
the Central Governnucnt hereby exempts the said estavnish within one month from the receipt of claim complete in 
ment from the operation of all the provisions of the said all respects ". 
Scheme for a period of three years. 

INo . S-35014(167) / 84- SS .IV ] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioncr, Karnataka and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection, as the Central Government 
muy direct from time to time. 


2 . The employer whall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clausc (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 , All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be bolne 
by the employer. 


का . आ . 18 3..-. -केन्द्रीय मरकार , कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 3 4 ) की धारा 91क के साथ 
पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं . 
का . आ . 26 13 तारीख 30 जुलाई, 1984 के अनुक्रम 
में , इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड , रायबरेली को , जो 
एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है । उक्त अधिनियम के प्रवर्तन 
से 1 जुलाई , 1983 से 30 अन , 1984 तक को , जिसमें 
यह तारीख भी सम्मिलित है , एक वर्ष की और अवधि के 
लिए छूट देती है । 

2. उक्त छूट निम्नलिखित णों के अधीन है , अर्थात् : 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की 

बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त 
अधिनियम प्रवृत्त था ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अवधि कहा गया है ) ऐसी विवरणियां 
ऐसे प्ररुप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा 
जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) अधिनियम 
1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत 
देनी थी ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the cstablishment, a copy of the rules of the Group Insur 
ance Scheme ag approved by the Central Governident and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the inajority of the 
employees . 


5. Whereas an employce, who is alrcady a member of the 
Employces Provident Fun or the Provident Fund of an 
establisbment exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of tho Group Insurance Scheme and pay ncces 
sary permium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India. 
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( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक 
या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी, - -- 


बही या अन्य दस्तावेज की नकल करना 
या उससे उद्धरण लेना । 
[सं . एस . 38014/ 14/ 82-7च आई] 


4 


स्पष्टीकारक ज्ञापन : 

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक 
हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में समय 
लग गया था । किन्तु , यह प्रमाणित किया जाता है कि छुट 
को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


S . O . 183. - In exercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employees State Insur 
ance Act , 1948 (34 of 1948 ), and in continuation of the 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour No. S . O . 2613 dated the 30th July, 1984, the Central 
Government hereby exempts Indian Telephone Industries 
Limited , Rae Bareli, a public sector undertaking , from tha 
operation of the said Act for a further period of one year 
with effect from 1st July , 1983 upto and inclusive of the 
30th June, 1984. 


2. The above exemption is subject to the following condi 
tions , namely : - -- 


( 1) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (hereinafter 
referred to as the said period ), such returns in such 
form and containing such particular , as were dile 
from it in respert of the said period under the 
Employees State Insurance (General) Regulations , 
1950 ; 


( i ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त 

अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की 
विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनक के 

लिए ; या 
( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए 

कि कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 
1950 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख 

उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए 

कि कर्मचारी , नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुवि 
धाओं को , जो ऐसी प्रसुविधाए हैं जिनके प्रतिफल 
स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही 
है , नकद और वस्तु रुप में पाने का हकदार 

बना हुआ है या नहीं ; या 
(iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस 

अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में 
उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे , ऐसे किन्हीं 
उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं , 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा, 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक 

से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी 

जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या 
( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक 

के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन , कार्या 
लय या अन्य परिसर में किसी भी उचित 
समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक 
व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों 
के नियोजन और मजदूरी के संदाय से 
संबंधित ऐसे लेखे , बहियों और अन्य दस्ता 
वेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी 
के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा 
करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे 

जो वह आवश्यक समझे , या 
( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , 

उसके अभिकर्ता या सेवक को या ऐसे 
किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , स्थापन , 
कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए , 
या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में 
उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास 
यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है 

कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 
( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य 

परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा 


( 2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub -section ( 1 ) of section 45 Cf the said Act or 
other official of the Corporation authorised in this 

behalf , shall, for the purposes of-.-- 
(i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

the said period ; or 
( ii) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance ( General) Regulations , 1950 for the 

said period ; or 
(iii ) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this noti 
fication ; or 


( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation to 
the said factory ; 


be, empowered to 
( a ) require the principal or immediate employer to fur 

nish to him such information as he may consider 
necessary ; or 


(b ) enter any factory , establishment, office or other pre 

mises occupied by such principal or immediate emp 
loyer at any reasonable time and require any person 
found incharge thereof to produce to such aspector 
or other official and allow him to examine such 
accounts . books and other documents relating to 
the employment of persons and payment of wages 
or to furnish to him such information as he may 

consider necessary : or 
( c ) examine the principal or immediate emplover, his 

agent or servant or any person fonnd in such fac 
tory , establishment, office or other premises or any 
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person whom tho sald Inspector or other official has 
reasonable causo to helievo to have been an emp 

loyee ; or 
( d ) make copies of or take extructs from any register , 

account book or other document maintained in such 
factory, establishment, office or other premises . 

[ No. S- 38014 / 14 / 82- HI ] 


S .O . 185, - Whereas it appears to the Central Govern 
Tent that the conployer and the imajority of the employees 
in relation to the çstablishment known as Messro 
Krishnadas Tolwala , 108 /3 , Walkertown , Secunderabad 
500025 . Andhra Pradesh have agreed that the provision of 
the Employces Provident Fund and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to 
thc said establishmcat ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Sub - Scction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the prov sions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No . S. 35019 ( 493 ) / 84-SS. I] ] 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


It has become necessary to give retrospective cffect to the 
exeinption in this case as the processing of the application 
for exemption took time. However , it is certifiel that the 
grant of exemption with retrospective effect will not affect 
The interest of anybody adversely . 


का . आ . 184: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स इल्टोप मारकेटिंग औरगनाइजेशन पंजाब स्टेट इलेक्ट्रो 
निक्म डेवलपमेंट और प्रोडक्स कारपोरेशन लि . , बैंक आफ 
इंखिया बिलिडा मेटर 17- जी चन्डोगढ़ । नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत: केन्द्रीय सरकार , उका अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019 ( 492 )/ 84- एस , एस - II ) 


का , प्रा . 186: -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स एल बी पठलीशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ( मद्र स ) प्राईवेट 
लिमिटेड 6 मो , एलोराडी, 112 नंगमबकम हाई रोड, 
मद्रास - 600034 तमिल नाडू नामक स्थापन के सम्बस 
नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्था 
पन को लागू किए जाने चाहिए । 

अनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 


[ सं . एस - 350198494) / 84- एस . एस - III 


s . o . 184. - . Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishment known as Messrs 
Eltop Marketing Organisation , l unjab State Electronics De 
lopoient and Production Corporation Limited, Bank of India 
Building Sector 17- B , Chandigarh, Punjab , have agreed that 
the prov sion of the Employees Provident Fund and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made 
applicable to the said establishment 


S .O . 186 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment thut the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
L . B. Publ shers and Distributors ( Madras ) Pvt. Limited , 
VI C , Eldorado . 112 . Nungamtakkam High Road, Madras 
600034 , Tamil Nadu, have agreed that the provision of the 
Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Aci , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
stid establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
wovernment hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

- INo. S-35019( 494) /84-SS. II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies thc provisions of the said Act 
to the said establishment, 


[ No. S . 35019( 492 ) / 84- SS . II] 


का . पा . 185:-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स कृष्णा पास तोलवाला , 108 / 3, बालकेरटाउन , मिकन्दरा 
बाद - 500025 प्रान्ध्रा प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंखया इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


का . आ . 187. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मससं लाल सन्स एन्टरप्राईजिज ए - 26/ 1 , मायापुरी फेज - 1 
नई दिल्ली - 27 और सिटी सेज प्राफिस 880, एम . पी . 
मुकर्जी मार्ग ( नावल्टी सिनेमा के पास ) दिल्ली 6 नामक 
स्थापन के सम्बत् नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए । 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है 

[ सं . एस - 35019( 495 )/ 81- एस . एस . - II] . 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


S . O . 187. - Whereas it appears to the Central Govern 
rent that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Lal Sons Enterprises A - 25 / 1 . Mayapuri , Phase -I, New 
Delhi-27, and City Sales Office at 880 , S . P . Mukherjco 


[सं . एम - 35019( 493 )/ 84-एस , एस - II] 
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Marg , Near Novelty Cinema ) Delhi- 6 have agreed that the 
provision of the Employees Provident Fund and Miscellano 
ous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
Applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in cxercise of the rowers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the prov sions of the said Act 
to the said establishment , 

[ No. S. 35019 ( 495 ) / 84- SS. II] 


___ का . आ . 100. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स एलफेब इण्डस्ट्रीज बी - 39 इण्डस्ट्रीयल 
एस्टेट सनथनगर हैदराबाद- 500018 आन्ध्र प्रदेश नामक 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उप 
बंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019 ( 498 ) / 84- एस . एस . - II ] 


का . मा . 188: -- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसर्स यरेशिया पलिकेशन हाः स प्रा . लि . राम 
मगर रबिन्द्रा मेनसन , नई दिल्ली - 55, नामक 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बह 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकी गं उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019 ( 496) / 84 एस . एस - II ] 


S. O . 190. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employcr and the majority of tho employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Elfab Industries , B - 39 . Industrial Estate , Sanathnagar , 
Hyderabad- 500018, Andhra Pradesh have agreed that the 
provision of the Employees Provident Fund and Miscellane 
ous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made appli 
cable to the said establishment. 

Now , therefore, in exercise of the rowers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Government hereby applies the prov siong of the said Act 
to the said establishment. 

INo. S. 35019( 498 ) / 84- SS . II ] 


S. O . 188. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Eurasia Publishing House Private Limited, Ram Nagar , 
Rav ndra Mansion, New Delhi - 55 have agreed that the 
provision of the Employees Provident Fund and Miscellane 
ous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made 
applicable to the said establishmcat ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government herehy applies thc provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S . 35019( 496 ) / 84 -SS. III 


का . आ . 191.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स दीमा इंडस्ट्रीज 23 सिडको इण्डस्ट्रीयल 
एस्टेट कोईम्बटूर - 641021 तमिलनाडु नामक स्थापन के 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस . - 350 19 ( 499 )/ 84- एस : एस . - II ] 


का . पा . 18 9: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसर्स नागरजूना इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड , 26, नागरजूना 
हिज, पंजागुटी , हैदराबाद - 500004, प्रान्ध्र प्रदेश , नामक 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहूसंखया 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अन: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपध रा ( 4 ) न रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्न अधिनियम के उपबंध उक्त स्थ , पन को लागू करतो है । 

[ सं . एस - 35019( 497) / 84 - एस . एम - II] 


S . O . 191. — Whereas it appcars to thc Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployees 
in relation to the establishment known as Messrg 
Deepa Industrics, 23 , Sdco Industrial Estate , Coimbatore 
641021, Tamil Nadu have agreed that the provision of the 
Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said cstablishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the prov sions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No. S. 350191499 ) / 84- SS . In] 


०० 


S . O . 189 .-— Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishment known as Messrs 
Nagarjuna Investment Trust Limited, 26 , Nagarjuna Hills, 
Panjacuta, Hyderabad - 500004, Andhra Pradesh have agreed 
that the provision of the Employees Provident Fund and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment; 

Now , thereforc, in exercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Government hereby applies the prov sions of the said Act 
to the said establishment, 

INo. S. 35019(497 ) / 84 - SS. I] 
1355GI/ 84 - 5 


नई दिल्ली , 3 जनवरी , 1985 
___ का . आ , 192.---- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स मेहता चेरीटेबल प्रजनालय , ट्रस्ट ( रजि . ) 
रामपुर रोड , हल्दवानी , जिला नैनीताल ( उत्तर प्रदेश ) 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
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निधि और प्रकीर्ण उपचध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

सं . एस - 35019 ( 500 )/ 84-एस . एस . -II ) 


अतः केन्द्रीय... सरकार - उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के . उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस . - 35019 ( 502)/ 84- एस . एस . -II] 


S . O . 194 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the tajority of the employees 
in relation to the cstablishment ,known as Messrs 
Amhica Cement Products, 28- G , I. D . C . Vatva , Ahmedabad 
(Gujarat) have agreed that the provision of the Employees 
Provident Fund and Miscellançous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made appl cable to the said estab 
lishment ; 


New Delhi, the 3rd January , 1985 
S . O . 192, - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 

Mehta Charitable Prajnalaya : Trust. ( Regd. ) Rampur Road, 
"Haldwani, Nain tal ( U . P . ) have agreed that the provision of 
the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1992 ), ishould be made applicable to the 
said establishment ; 

Now . . thereforc , in cxcroiso of the powers conferred by 
Sub- Section ( 4 ) of. Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the prov sions of the said Act 
to the said establishment . 

No. S-35019 (500)/ 84- SS . II[ 


the Employecain tal (Ul.Po kaj Trust, Treknown as "Meyeces 


Now , thercfore , in cxercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

overnment hereby applies the prov sions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No . S -35019( 502 ) / 84- SS . II ] 


का . आ . 193. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स मेरठ सप्लाई एजन्सीज 532, कटरा नील 
चांदनी चौक दिल्ली - 110006 और उसकी शाखाएँ सोहराब 
गेट मेरठ ( यू . पी . ) और ओल्ड कोतवाली चौड़ा फाटक 
लुधियाना ( पंजाब ) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का -- 19 ) के उपबंध, उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस . - 350 19 ( 501 )/ 84-एम . एस ,- II ] 


का . आ . 195. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स सुनील आटो इन्जीनियरिंग वर्कस 1/ बी , 
यशवन्त कुंज , एल . बी . एस . मार्ग थाने - 2 ( महाराष्ट्र ) 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19) 
के उपबंध उक्स स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
____ अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस . - 35018/ ( 23 )/ 84-एस . एस . - II ] 


S . O . 195 . - -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Sunil Auto Engincering Works 1 / B , Yashwant Kunj, L . B . S . 

Marg. Thane- 400602 ( Maharashtra ) have ngrced that the 
provision of the Employees . Provident Fund and Miscellanc 
ous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
Applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the prov sions of the said Act 
to the said establishment . 


S . O . 193. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Meerut Supply Agencies , 532, Katra Neel, Chandni Chowk , 
Delhi- 110006 , and its branches at ( 1 ) New Sransar Colony , 
Sohrab Gate .. Mecrut ( U . P.) and ( 2 ) Old Kotwali Chhdra 
Gate, Ludhiana ( Punjab ) have agreed that the prov sion of 
the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
· Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be malle applicable 10 the 
said establishment ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the prov slony of the said Act 
to the said establishment. 


[ No. S - 35019 ( 23 ) / 84- SS. II ] 


का . आ . 196. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स माधवी एक्सपोर्ट प्रा . लि . 121, मेकर 
चम्बरस 111, 223, नारीमन प्वायंट , बम्बई- 21 नामक 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
बत पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उप 
बंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 


[ No . S- 35019 ( 501 ) / 84 - SS, II ] 


का.. आ . 194. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स अविका सीमेंट प्रोडैकट 28 जी . आई . 
डी . सी . वत्तवा अहमदाबाद ( गुजरात ) नामक स्थापन के 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , . 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । . 

[सं . एस .- 35018/( 24)/ 84-एस , एस .-II] 


[ भाग 1I - वड 3 ( it ) ] . 


भारत का राजपत्र : जनवरी 13, 1985/पौष 20, 1928 
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S . O . 196 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messi s 
Sanghvi Exports Private limited , 121, Maker Chambers , III, 
223 , Nariman Point Bombay -40021 have agreed that the 
prov sions of the Employees Provident Fund and Miscellane 
Ouş Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made 
applicable to the said establishment ; 
___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred br 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the prov sions of the said Act 
to the sald establishment, 


अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट- देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


[ No. S- 35018 ( 24 ) / 84- SS. II ] 


का . भा . 197.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स इन्टरप्राइजिज एडयरटाइजिंग प्रा . लि . 
डी . बी . एस . ईगजीक्युटीय सैन्टर रहेजा चैम्बरस 213 
नारीमन प्वायंट बम्बई - 21 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एस . - 35018/ 26/ 8 4-एस . एस . - II ] 


2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3क ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण ,निरीक्षण प्रभारों 
संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति , तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


S. O . 197. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the imajority of thc cmployecs 
in relation to the establishment known EVS Messts 
Enterprise Advertis ng Private Limited , DBS Executive Centre , 
213 , Raheja Chanibers , Nariman Point, Bombay -21 have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment; 

Now, therefore. in exercise of the powers conferred bv 
Sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government herely applies the prov sions of the said Act 
to the said establishment , 

[ No. S - 35018 ( 26 ) / 84 - SS. II] 


नई दिल्ली , 4 जनवरी , 1985 
का . आ . 198. - - मैसर्स ओडको इंडिया लिमिटेड , 
एल . एण्ड टी . हाऊस नरोत्तम मोरारजी मार्ग बेलाई एस्टेट , 
अम्बई- 400001 ( एम , एच . / 7518 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ( ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन छुट दिए जाने के 
लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकान हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहयच बीमा स्कीम 
1976 ( जिरी इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उस के स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहित बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेय हैं । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
। किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी 
को उस दशा में रांदेय होती जब वह उक्स स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम 
निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के 
बराबर रकम का संदाय करेगा । 
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8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रदेशिक भविष्य निधि आयुक्त , बम्बई के पूर्व अनुमोदन बिना नहीं 
किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते है , तो वह रद्द की जा सकती 


2 . The employer shull pay such inspectruy charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of cvery month 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of retulns, payment of insurance prenia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc. shall be boine 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
Cytablishment, a copy of thc rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Contral Government and us and 
when amended , alongwith a translation of the salient fca 
tures thereof, in the language of the majority of the employees, 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
blishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer shall immediately cnrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


10. यदि किसी कारणवंश नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यय 
गत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the cmployecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Ingurunc : Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissibl : under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on ihe death of an employee the amount 
payable under this scheine he less than the amount that would 
be payable had employee been recovered under the said Scheme 
the employer shall pay the difference to the legal heir / nominee 
of the employee as compensation , 

8. No amendment of the provisions of the Group Inst 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Bumbay and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of the 
employees, the Regional Provident Fund Cornmissioner shall 
before giving his apprrival, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 


12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheine of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the berefits to the em 
ployees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled 


[ सं . एस . - 35014/( 180)/ 84-एस . एस .- 4 ] 


S . O . 198 . - - Whereas Messrs Audco India Limited , L and T 
House , Narotam Moranjee Marg , Ballard Estate , Bombay 
400001( MH / 7518 ) ( nercinafter reterred to as the said esta 
blishment ) have applied tor exemption under sub -section (2A) 
of Section 17 of tne Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provision Act , 1952 (19 of 1952 ) ( bere. nafter re 
ferred to as the suid Act); 


10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the dile date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelle.1, 


11 . In case of dfault, if ary made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
omployecs of the said çstablishment are , without making any 
separate contribution or payment of prennium, in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benefits 
admissible under the Employees Deposit Linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ); 


12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Lifc Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nom nees / Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in caso 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 


[ No . S - 35014( 180) / 84-SS -IVI 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of the said Act and gubject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hereto , the Central 
Government hereby cxempts the said establishment from the 
operation of all the provisions of the said Scheme for a period 
of three years . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said egtablishment shall 
gubmit guch returns to the Regional Provident Fund Commis 
gioner, Bombay maintain such accounts and provide such faci 
Jities for ingpection as the Central Government may direct 
from time to time. 


का . आ . 199: - -मैसर्स श्री रामाकृष्णा आक्सीजन 
लिमिटेड , कर्मदेई फैस्ट , क्योम्बरटर - 641104 ( ट . न . / 
12165 ) (जिसे इसमें के पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपाबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 10 ) (जिसे एसमें इसके पश्चात् उक्त 
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अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इससे उपावत्र अनुसुची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जम वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के. 
रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्ययगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छुट रदद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती 
तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस . - 350 1 4 ( 181 ) 84 - एसएस - 4] 


3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण ,निरीक्षण प्रभारों 
का संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम् हिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की वहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद 
संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उपस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में विनियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 


S . O . 199 . --- Whereas Messrs Sri Ramakrishan Oxygen Limi 
ted , Karamadai Post , Coimbatore- 641104 (TN/ 12165 ) ( here 
inafter referred to as the said cs ! ablishment have appl ed for 
excmption under sub - section ( 2A ) of Section 17 of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the establishment ure , without making any sepa 
rate contribution or payment of premium , in enjoyment of 
benefits under the Group Ingurance Scheme of the Lif : Insu 
rance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favo irable to such employees than the bene 
fits admiss ble under the Employecs Deposit Linked Insurance 
Schome, 1976 ( hereinafter : eferred to as the said Schenme ); 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by sub 
section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the sald establishment 
from the operation of all the provotsiong of the said Scheine 
for a period of three years. 
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SCHEDULE 


1 . The employer : n : elation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Tamil Nadu , maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as jhe Central Government may direct 
from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, dircct under 
clause (a ) of sub -seccion ( 3 . 1) of sectiul 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month , 


के पीछे, जयपुर आगरा बाईपास रोड, जयपुर - 302004 
( रा . ज . / 2993) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 


3 . All expenses involved in the administration of ihe Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns , Payment of insurance preniii, transfer of 
accounts, Payment of inspection charges cc. shali bo borne 
by the employer . 

4 . The einployer shall display on thc Notice Board of the 
establishment, a copy of the iules of the Group Insulance 
Scheme ay approved by ine Central Government and os und 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
threof, in the language of the majority of the employees. 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Empoloyees Provident Fund or the Provident Funel of an 
establishment crerplexi under the said Act, is employed in 
his establishmcat, nie einployer shull immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme an .1 pay neces 
sary premum in respect of him to the Lifc Insurance Cor 
poration of India . 

5 . The employer shall arrange lo enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the entplovee. Under 
the bard Scheme are cohanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more avourable to 
the employecs than the benefits admissibie uuder the said 
Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schöne he less thar, the omolint that would 
be payahl l had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir / 
nominee of the employee as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employces , the Regional Provident Fund Coromissjoner 
shall before giving his approval, give a rcasonable opportunity 
to the employees to cxplain their point of view . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा नियम को सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहाँ 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said cstah 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Lifc Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said cstablishment, or the benefits 10 the 
employecs under this Schemc are reduced in any lanter , 
the exemption shall he liable to be cancelleri. 

10. Where , for any reason, the employer fails to pAV 1ne 
premium etc. within the due date, as fixed hy the Life Insur 
ance Corporation of ladia , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In caso of default, if any made by the cmployer in 
payment of premium and responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this excmption , shall be that of the employer . 

12. Upon the death of the members covered under the 
Şchetne the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
promnt naynment of the sum assurred to thr nominees / Legal 
heirs of the deceased member cntitled for it and in any case 
within one month from the reco pt of claim complete in all 
respects . 

[ No. S-35014(183) / 84-SS-I\"] 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐगे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा , जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्त 
र्गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभागें संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित 
बीमा स्कीम यो नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद 
संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उस के स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदस करेगा । 


को . आ . 200 . मैससे राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड 
कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, मेत् भवन , मलाना खूमरी 
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• And whereas , the Central Government is - salisried that the 
employcus of vie said establishment are , without making any 
suparaie contribution or payment of pretium , cn ,oyment of 
bencfiis under thic Group Insurance Scheurd of the Life 
Inpurance Corporation of India in the na : J : of Life insu 
rance which are tnore favourable to such employecs than 
the benefits admissible under the Employecs " Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the. said 
Scheme) ; 


Now , therefore , in exercise of the power s conferred by sub 
sect on (2A ) of section 17 . of the said Act, and subject to the 
conditions specified in the schedule annexed hereto , the Central 
Government hereby excmpts the said cstablishment from 
the operation of all the provisions of the said Scheme for A 
period of three years, 


SCHEDUI. E 
1. The employer in relation to the said cstablishment shall 
slibmit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Rajasthan, maintain such accounts and provido such 
facilities for, inspection as the Central Government may 
direct from time to time . 


2 . The employer shall pay such inspection chares as the 
Contral Government may , from time to time, . dire .tuinder 
clarise (iv) of sub - section (3A ) of section 17 of the suid Act , 
within 15 . days from the closc of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premiu ,transfer 
of accounts , payıncni of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनकूल - हों जो उक्त . स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीगा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मत्य पर - इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती 
जब वह उषप्त स्कीम के अधीन . होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस /नाम निर्देगिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8. सामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , 
यहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या उस 
स्फीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवण , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को न्यगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतित्राम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देश 
तियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिपिचत करेगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishmeni, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fcatures 
thereof, in the language of the niajority of the employces . 


5. Whercas an employee, who is already a member of the 
Employees provident Fund or the provident Fund of an csta 
blis.llment exempted under lhe said Act , is employed in his 
establishment, the employer shall immediately enrol bim As 
a member of the Group lusurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India , 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces linder the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
tho employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Schemc, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme he less than the amount that would 
bc payablc had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to ihe legal heir /nominec 
of the cmployce ar compensation . 


[ सं . एस . - 35014/ 82/84- एस एस - 4 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the : Re 
gional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where 
any amendment is likely to affect adverscly the interest of the 
employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a reasonable opportunity to the 
employees to explain their point of view . 

9 . Whcre , for any reason , the employees of the said cata 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adonted by the said establishment, or the benefits to the em 
ployres under this Siheme arc recluced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled. 

10 . Where , for any reason, the emrloyer fails to vav the 
premium ctc, wihin the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the cxcmption is liable to he cancelled . 


S. O . 200. - Whereas Messrs. Rajasthan State Bridge and 
Construccion Corporation Limited , Setu Bhawan , Opposite 
Jhalana Doongri, Jaipur Agra Bye Pass Road , Jaipur - 302004 
( RJ / 2993) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of Section 
17 of the Employees Provident Funds , and. Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act); 
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., 11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payinent of assu 
rance benefits to the nomince or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
tut for grant of this excmption , shall be that of the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the Sc 
heme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee / legul heirs 
of the deceased member entitled for it and in pay case within 
one month from the receipt of claim complete in all respects . 


बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्या है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


[ No. S-35014( 182 ) / 84- SS -IV ] 


का . प्रा . 201 . - मैसर्स मध्य प्रदेश इलेक्ट्रोसीटि बोर्ड , 
जबलपुर ( मध्य प्रदेश ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
बंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 को उपधारा ( 21 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवे -- 
दन किया है ; 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम को साम 
हिक बोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बोमा 
स्कोम 1976 ( जिमे इसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा गया 
है ) के प्रधान उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 21 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबाद अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समश्चित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


अन सूची 
1 . उ # स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश को ऐसा विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेना रखेगा तया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


8. सामुहिक बीमा स्कीम के उपाबंधों में कोई भी संशो 
धन , प्रवेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अन 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हों , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रापक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवग , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीना स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदद् की जा सकती 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा 
( 35 ) के खंड ( क ) के प्रधान समय - समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


3. सामूहिक बीमा स्कोम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखापों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
योमा प्रीमियम का संदाय , लेखों का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों संधाय आदि भी है , हाने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छुट रद की जा 
सकती है । 


. .. निघोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किमी व्याक्तक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्द 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under thiy schemc be less than the amount that would 
be payable had employec been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal neir / nominco 
of the cmployee as compensation . 


शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजंक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
प्रधीन पाने वाले किसी सदस्य को मुत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशांतयों वाधक वारिसों का बीमाकृत 
रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय 
ओवन बोमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात . 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस - 35014/183/ 84- एस . एस - 4 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the Re 
gional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the cmployees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonablc opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


9 . Where, for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the em 
ployces under this Scheme are reduced in any manner , the 
cxemption shall be liable to be cancelled . 


S . O . 201. - Whereas MessIs Madhya Pradesh Electricity , 
Board , Jabalpur , Madhya Pradesh (lereinafter referred to as 
the said cstablishment) have applied for exemption under sub 
sertion ( 2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds 
and Mis . dllaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( herein 
after referred to as the said Act ); 


__ 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
prenium etc. within the due date, as fixed by the Life Ins11 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapsc , 
the exemption is liable to be cancelled . 


And whercas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishmont are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of boncfits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to guch employees than the 
benefits adroissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme); 


____ 11 , In case of default, if any made by the emplover in pay 
ment of premium and responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members 
who would have been covered under the said Srhome but for 
grant of this exemption , shall be that of the employer . 


___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of scction 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in the Schedulo annexed hereto , the Central 
Government hercby cxempts the sad establishment from the 
operation of all the provisions of the said Scheme for a period 
of three years. 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
rompt payment of the sum assured to the nominee / Lcgal 
hoirs of the dcrengedt member entitled for it and in any can 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects ". 


. 


No. S-35014(183) /84-SS-IV ) 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the sald establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Madhya Pradesh maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of aub- section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of cvery month . 


का . प्रा . 202---मैसर्स राम बाग पैलेस होटल प्राइवेट लि . , 
जयपुर ( पार. जे . 1692) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपाबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के . 
लिए आवेदन किया है ; 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of ingpection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


. 4 , Tho employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thercof , in the language of the majority of the employees . 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
blishment exempted under the said Act, in employed in his 
establishment, the employer shall immediately enrol him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of, him to the Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Jasurance Scherre 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the bonefits admissible under the said 
Scheme. 

1355GI/ 84 - 6 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिधाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रुप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपध, रा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इससे उपाबद्ध अनमूची में विनिदिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के समी उपाबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
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अनुसूची. 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि मारत राजस्थान को ऐसी . विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निधिष्ट 
करे । । 

2. नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संधाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा 
( 39 ) के . खा ( क ). के . अलीन समय - समय पर निर्विष्ट 


संशोधन से कर्मचारियों के हिस पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायमत , प्रपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ 9. यदि किसी कारणवशः, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं 
या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी. रीति से कम हो जाते है , तो यह रदद की 
जा सकती है । 

10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो , छूट रद्द की जा 
जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्द 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होतो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संपाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के . संबंध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मस्य होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकस 
रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[सं . एस- 3 5 0 14/ 169/ 84- एस . एस - 4] 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गस 
लेखापों का रखा, जाना , विवरणियों का , प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संचाय , लेखामी का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारी संघाय प्रादि भी है; होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

___ 4. नियोंजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , पौर. जब कभी उममें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
पारियों की बहुसंघमा की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही रूपस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में .. उसका नाम. तुरन्त पर्स करेगा और उसकी 
माय : पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संपत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रुप 
से वृद्धि की आने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक .. बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फस्यदे उन 
फायदों से . अधिक , अनुकूल हों . जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को इस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम : निशिती को 
प्रतिकर के रुप में दोनों रफमों के अंतर के बराबर का संदाय 
करेगा । 

8. सामूहिक , बीमा स्कीम के उपाबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रदेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त राजस्थान के पूर्व 
अनुमोदन .. के बिना. महीं किया जाएगा और जहां किसी 


S .O . 202. — Wheeas Messrs Rambagh Palace Hotel ( Pvt.) 
Ltd : Jaipur (RJ /1692) (hereinafter referred to as the said esta 
blishment ) have applied for cxemption under sub -section (2A ) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) ( herelnafter 
referred to as the said Act ); 


And whørcas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium ; in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to auch çmployees than 
the benefits admissible under the Employees . Deposit Linked . 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


• Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section (2A) of section 17 of the sald Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule . annexed hereto , . 
the Central Government hereby excmpts the said ctablisb 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


[ भाग IIT 


3 ( ii ) ] 
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SCHEDULE 


1 ,, The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Rajasthan and maintain such accounts and provido 
such facilities for inspection A , the Central Government 
may direct from time to time. 


2. The employer shall pay such inspection charges ag 
the Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the sald Act, 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be . borne 
by the employer . 


का . आ . 203: --- मैसर्स एस्कोर्टस ट्रैक्टर्स लिमिटेड , 
सेक्टर- 13 प्लाट नं . - 2 फरीदाबाद-121002 ( पी . एन . 
2747 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और. प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है , की , धारा 17 की उपधारा ( 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


4 . The cmployor shall display on the Notice Board of the 
establishment , 4 copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translatios of the salient features 
thereof , in the langauge of the majority of the employees. 

5 . Whereas an employeo , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer sball immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
pory premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer ahall arrange to chance the benefits avail. 
able to the employecs under the Group. Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits avalable to the employees under 
the said Schomo are enhanced , so that the benelits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the sald 
Scheme. 


___ अनुसूची . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
unce Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employoe been covered under the paid 
Schome, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation . 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
ancc Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval , give a reasonable opportu 
alty to the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Iosurance Corporation of India as already 
adopted by the said establisbment, or the benefits to the 
omployces under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled. 


10 . Whero, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insor 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय , करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना 
बीमा प्रीमियम का सदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । । 
___ 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद , 
संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरम्त दर्ज करेगा 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased . 
members who would have been covered under the said 
Schemc but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Inglirance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum aured to the nomince / Legal 
hoirs of the deceased member cntitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim completo in all 
rospect . 

INo. S-35014 (169 ) / 84-SS-IV ] 
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और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 

S . O . 203 . - Whereas Messrs Escorts Tractors Limited , Sector 

13, Plot No . 2, Faridabad - 121002 ( PN- 2747) ( hereinafter re 
को संदत करेगा । 

ferred to as the said establishment) have applied for exemp 

tion under sub - section ( 2A ) of Section 17 of the Employees 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 

of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act) ; 
. . फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 

And whereas, the Central Government is yatisfied that the 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित स्टप employees of the said establishment are , without niaking any 

scparate contribution or payment of premium , in enjoyment 
से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

of benefits kinder the Group Insurance Scheme of the Life 
लिए सामूहिक बीमा ‘ स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 

rance which are more favourable to such employees than 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
अनुशेय हैं । 

Scheme ) ; 
____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु , पर इस स्कीम के अधीन conditions specificd in the Schedule annexed heteto , the Cen 

tral Government hereby exempts the said establishment from 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 

the operation of all the provisions of the said Scheme for a 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 

period of three years , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ नाम निर्देशिती को 

SCHEDULE 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 

1. The employer in relation to the said establishment chall 

submit suh returns to the Regional Provident Fund Commis 
संवाय करेगा । 

sioner, Haryana and maintain such accounts and provide such 

facilities for inspection as the Central Government may direct 
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन from time to time. 
प्रदेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना 2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, from time to time, direct under 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 

clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को सम्भावना हो यहां 

within 15 days from the close of every month. 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 

accounts, payment of inspection charges etc . shall be borno 
युक्त अवसर देगा । 

by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 

establishment, a copy of the rulcg of the Group Insurance 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , 

Scheme as approved by the Central Government and as and 

when amended, alongwith a translation of the salient features 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , thereof , in the language of the majority of the employees. 
या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 5 . Whereas an employee, who is already a mermber of the 

Employces Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा 

blishment excmpted under the said Act, is employed in his 
सकती है । 

establishment, the employer shall immediately enrol him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 

premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 

of India . 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी able to the employees under the Group Insurance Scheme 

appropriately, if the . benefits available to the employees under 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द को जा the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
सकती है । 

the employees than the benefits admissible under the said 

Scheme. 
____ 11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के संदाय में किए गए 

___ 7 . Nolwithstanding anything contained in the Group Insu 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे rance Scheme, if on the death of an employee the air , ount 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 

payable under thig scheme be less than the amount that would 

be payable had employec been covered under the sait Scheme, 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के the employer sball pay the difference to the legal heir /nominee 

of the employee as compensation , 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

8 . No amendinent of the provisions of the Group insurance 

Şcheme, shall be made without the prior approval of the Re 
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम 

gional Provident Fund Commissioner , Haryana and where any 

amendment is likely to affect adversely the interest of the 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके 

cmployees , the Reginnal Provident Fund Commissioner shall 
हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम before giving his approval. give a reasonable opportunity to 

the employees to explain their point of view . 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 

9 . Where , for any reason , the cmployees of the said exta 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 

blishment do not remain covered under the Group Insurance 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
asorted by the said establishment, or the benefits to the em 

ployees under this Schemc are reduced in any manner, the 
सं . एस - 35014/170/ 84-एस एस - 4 . ] exemption shall be liable to be cancelled , 
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10. Where, for any reason, the cmployer fails to pay the 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporat on of India , and the policy is allowed to lapse , बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
the exemption is liable to be cancelled. 

संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
11. In case of default , if any made by the employer in pay 
ment of premium and responsibility for payment oſassurance 

चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
benefits to the nominee or the legal heirs of deccascd memberg 
who would have been covered under the said Scheme but for 

अनुवाद संस्था के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
grant of this exemption , sball be that of the employer. 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
12 . Upon the death of the members covered under the Sc 
heme the Life Insurance Corporation of ladia shall ensure 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
prompt payment of the sum assured to the nominee / Legal 

की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामहिक बीमा 
Tespects. 

स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्स दर्ज करेगा 
[ No. S- 35014 ( 170 ) / 84- SS-IV ] 

और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
का . आ . 204 :- - मैसर्स मक नेली भारत इंजीनियरिंग 

निगम को संदत करेगा । 
कम्पनी लिमिटेड , पो . आ . कुमार धूबी जिला धनबाद , 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
बिहार ( बी . र . / 1227 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 17 लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन फायदों से अधिक अमूफूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
किया है ; 

अनुज्ञेय हैं । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 

संवेग होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 

कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के 
उन फायदों में अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहयर 

रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
बीमा स्कीम 1976 - ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 

करेगा । 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
___ अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बिहार के पूर्व अनुमोदन के 
उपधारा ( 2 ) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 

बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन 

चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 

वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
____ अनुसूची 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापना के कर्मचारी भारतीय 
निधि आयुषत , बिहार को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे जीवन बीमा निगम की नस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे । । उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
2. नियोषक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उम्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
( 3क ) के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्री 
करे । 

मियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को 

व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत 
लेखामों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम. 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न 
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दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों payablo under this scheme be less than the aniont that would 

be payable had employce beon covered under the said Scheme, 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the employer shell pay the difference to the legal heir / 

nomince of the employee as compensation. 
. 12, उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके Schemic , shall be made without the prior approval of the 

Rogional Provident Fund Commissioner, Bibar and where 
हकदार नाम निर्देगितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 

any amendment is likely to affect adversely the inuerest of 
का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 

the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 

shall before giving his aproval, give a reasonably opportunity 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के to the employees to explain their point of view . 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

9 . Where , for any reason, the employees of the said 
[ सं . एस - 35014/ 171/ 84- एस . एस . - 4 ] 

establishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 

already adopted by the said establishment, or the benefits 
S . O . 204 . — Whercas Messrs. Mc Nally Bharat Engineering to the employees under this Scheme are reduced in any man 
Company Limited , P . O . Kumardhubi, District Dhanbad , Bihar ner , the exemption shall be liable to b cancelld , 
( BR / 1227) ( hereinafter roferred to as the said establishment) 

10. Where , for any reason , the employer fails to pay the 
have applicd for excmption under sub - section (2A ) of Section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur- , 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 

Ance Corporation of India , and the policy is allowed to larco , 
the said Act ); 

the exemption is liable to be cancelled , 

11. In case of defaulet, if any made by the employer in 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 

payment of premium and responsibility lor payment of assus . 
employees of tho said establishment are , without making any 

ance benefits to the nominecs of the legal heirs of deceased 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 

members who would have been covered under the said 
of bonefits under the Group Insurance Scheme of the Lite 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 

Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the 
ance which are morc favourablc to such employecs than the 

employer . 
benefits admissible under the Employecs Deposit Linked 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Inguranco Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Scheme) ; 

prompt payment of the sum Ansured to the nominoe /legal 

heirs of the deceased member entitled for it and in any caso 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

within one month from the receipt of claim complete in all 
to the conditions specified in the Schedule annoxed hereto , 

respect, 
the Central Government hereby exempts the said establish 

INo. S- 35014( 171 )/ 84- SS-IV ] 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

का . आ . 205. -- मैसर्स एस . के . एम . ऐनर्जी 
SCHEDULE 

एनीमल फीडस प्राईवेट लिमिटेड , मानणाययुक एल्ली , मोडा 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis कुरुबी- 838108 तामिलनाडु ( टी . नं ./ 17247 ) (जिसे. 
sioner, Bihar and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection an the Central Government may direct 

इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
from time to time. 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
Central Government may , from time to timo, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट 
within 15 days from the close of every month. 

दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
3. All expenses involved in tbe administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of account ., 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
submission of return , payment of insurance premia , transfer 

स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer. 

संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा नियम की 
• 4. The employer shall display on the Notice Board of सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemc as approved by the Central Goverament and as and 

फायदे उठा रहे हैं और ऐसे फर्मचारियों के लिए ये फायदे 
whon amended, ilongwith a translation of the salient features 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबाद 
thereof , in the languago of the majority of the employees. 

बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
5. Whereas an employor, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 
ostablishment exempted under the sald Act, to employed in 
his establishment, the employor shall immediately chrol him 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
asa member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
poration of India . 

और उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Schemno 

हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
appropriately , if the benefits available to the employees under 

स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable 
to the employees than the benefits admisible under the said 

अनुसूची 
Scheme. 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक निधि 
7 . Notwithstanding anything contained in the Groun Inguit - 
ance Schenie . if on the death of an employee the emount 

निधि आयुक्त , तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
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स्थापन पहले अपना चुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रोति में कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम मियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
सकती है । 

11. नियोषक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों का विधिफ वारिसों को जो यदि यह छुट न दी गई 
होतो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , वीमा फायदों के संधाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्यापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
प्रधीन भाने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशतियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संधाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन . 
बोमा निगम से. बोमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस - 35014/ 172/ 84-एस . एस . - 4]. 


ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय फरेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( क ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना 
मीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अतरण निरीक्षण 
प्रभारों का संधाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
पारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
फा या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि . का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को । 
संदस करेगा 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों मे अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामुहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम / नाम निर्देशिति को प्रति 
कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
संदाय करेगा । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपाबंधों में कोई भी मंशो 
धन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडू के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की मम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि 
कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामुहिक बोमा स्कीम के , जिसे 


S . O . 205. — Whereas Messrs S . K . M s Energy Animals Feeds 
Private Limited , Nanjaivthukulli, Modakkurichi- 638104 , Tamil 
Nadu ( TN / 17247) ( hereinafter referred to as the suid catab 
lishment ) have applied for exemption under sub -section ( 2A) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act); 

And whereas, the Central Government le satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any . 
· separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benc 
fits admissible under the Employees Deposit Linked Insur 
ance Scheme , 1976 ( horcinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by 
sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schene for. a period of three years. . 


SCHEDULE . 


1 . The employer in relation to the sald establishment shall । 
submit yuch returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern - . 
ment may direct from time to time . 

2 . The employer shall pay such inspoction charges as the 
Central Government may, from time to time, direct undor 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Inguruncc Schcrnc, including maintenance of accounts , 
stibmission of returns, payment of insurance premia , transfor 
of accounts, payment of inspection charges , etc. shall be 
borne by the employer. 

4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance , 
Scheme Rs approved by the Central Government and as and " 
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when amended , alongwith a translation of the salient featurce 
thereof, in the language of the majority of the employoes. 

5. Whereas an employee , who is alreadya member of the 
Employees Provident Fund or tbc Provident Fund of an 
establishment cxcmpted under the bad Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 


उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध . 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शो के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थ पन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , प्रान्ध्र प्रदेश का एसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियाजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम को ध . -17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


6 . The employer shall arange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme arc enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employecg than the benefits admissiblo under the said 
Scheme 
. 7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under thig scheme be less than the amount that 
would be payable had employce been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation. 

8. . No amendment of the provisions of the Group Insur . 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
nity to the employees to explain their point of view . 

9. Where, for any reason, the employees of the said estab 
lighment do not remain covered under the Group Insurance 
Schemo of tho Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme arc reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . . 

10 . Where , for any reason , the cmployer fails to pay the 
Premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy ig allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case , of default, if any made by the employer in 
paytront of premium and responglbility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceag . 
ed members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
cmployer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the gum assured to the nominco / Legal 
heirs of the deceased members entitled for it and in any 
Case within one month from the receipt of claim complete 
n all respects. 
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3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेख ओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेख , ओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय मादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशाधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापना 
की भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संपत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ ए जाते हैं ता , नियोजक सामूहिक बोका स्कीम के 
मधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वसि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 


का , प्रा . 206 . - - मसर्स श्री अमन्था ग्रामिण बैंक 
पोस्ट बोक्स नं . 8 अनन्तपुर ( प्रान्ध्र प्रदेश ) ( ऐ . पी . 
11658 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 24 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐमे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
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the Central Government hereby ex¢mpts the said establish 
ment from the oporation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years, 


में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम / नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपाबंधों में कोई भी 
संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , मान्ध्र प्रदेश के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अक्सर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह रद्द की जा सकती 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है ता , छूट रद की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के संघाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के । 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 
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SCHEDULE 
Thc cmployer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Andhra Pradesh , maintain such accounts and pro 
vidc such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to tinc. 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
ciuuse ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 1.5 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved jn the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenace of accounts sub 

mission, of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payonnt of inspection charges etc, shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rales of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fen 
tures thereof, in the language of the majority of the cmp 
loyece. 

3 . Whereas an employce, who is already a member of the 
Employccy Provident Fund or the Provident Fund of an 
estabilshment exempted under the said Act, iy employed in 
his establishment, the employer shall immediately cnori bim 
as a member of the Gorup Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall pirange to enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 
loyees under the sald Scheme are enhanced , so that the benc 
fits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said Scheme . 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir / 
nomince of the employees as compensation. 

8 . No amendmeot of tho provisions of the Group Insu 
ranco Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
And where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the enployee , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval , give a Teasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9. Where, for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the emp 
Toyoeg under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled. 
___ 10 . Where , tor any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the excmption is liable to be cancelled , 

11. In caso of detualt , If any made by the employer in 
payment of premium and responsiblity for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
prompt payment of the gum Assured to the nominee / ieeal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any caso 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects, 

INo . 3. 35014 ( 173) /84-SS- IVI 


S.O . 206 . — Whercas Mcsors Sree Anantha Grameena Bank , 
Post Box No . 8 , Anantapur ( Andhra Pradesh ) ( AP/ 11658 ) 
( hereinafter referred to as the said establishment) havo 
applied for exemption under sub -section (2A) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said estabilshment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of LIfe Insu 
rance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed heroto , 

1355 GI /84 - 7 


192 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19 , 1985 /PAUSA 29 , 1906 


[PART II - SEC. 3(ii)] . 


क . पा . 207 .. . मैसर्स दिईजीनियरिंग कारपो 
रेशन , 45/ 47 , स्ट्रीयल इस्टेट भिलाई - 490026 ( म . 
प्र . / 1544 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपबंध 
भधिनियम , 1952 ( 1853 का 19) (जिसे इसमें इसके 
पापात् उमत मधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) के मधीन छूट पिए जाने के लिए प्रावेदन 
किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्पापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम क 
संवाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उम फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहवब 
बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें मनुज्ञेय है ; 

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन पर्ष की अवधि के लिए 
उमत स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणयां भेजेगा और 
ऐसे सेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करमा को केन्द्रीय सरकार समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. मियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 30 ) 
के बंड ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत 
मेखामों का रखा जाना पियरणियों का प्रस्तुत किया जाना 
बीमा प्रीमियम का संवाय लेखामों का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाप आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का 
बहन मियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और अब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए तब उस संगोपन की प्रति तथा कर्म 
पारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रवमित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो मियोजक सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन , 
बीमा निगम को संबन करेमा । 


____ 6. यदि उमत स्कीम के अधीन फर्मचारियों को उपलब्ध . 
फायदे बढ़ाए जाते हैं सो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्क्रीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय . 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में . 
संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के 
पूर्व अनुमोदन बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना हो वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती 


10. यदि किसी कारणवश मियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम मियत करे , 

असफलः रहता है और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस - 35014/174/ 84- एस . एस - 4] 


S .O . 207, - -Whereas Messrs Beekay Engineering Corpora 
tion, 45 / 47, Industrial Estate, Bhilai- 490026 , ( MP-1544 ) 
( hereinafter referred to as the said establishment) have ap 
plied for excmption under sub - section (2A ) if Section 17 of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous, Prov. slons 
Act, 1952 (191 of 1952 ) ( horeinafter referred to as the said 
Act ) ; 
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And whereas , the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said establishment are , without making any 
soparate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
ancer which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employces Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exompts the said estabiish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


11 . In case of detault . if any mude by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment ofuu 
rance benefits to the nominoos of the legal hein of decorxd 
members who would bave been covored under the said . Schema 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 

12. Upon the death of the members corered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensurt 
prompt payment of the $20 agoured to the nominot |Legal 
heirs of the deceased member antitled for it and in any case 
within one month from the received of cloim complete in 
all respects " . 

No. 9- 35014( 174 )184-SS-AVI 


SCHEDULE 
The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Madhya Pradesit and maintain such accounts and 
provide guch facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection clarges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


का . आ . 208.--- मैसर्स राजस्थान स्टेट सीन 
सेर्टिफिकेशन ऐजेम्सी वी .- 201 राजेन्द्र मार्ग बाबू नगर, 
जयपुर ( र. ज ./ 2796 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिमे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 2% ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संवाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहाय 
बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 
____ अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन पर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including nizintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia, transfer 
of accounts, payment of inspection clarges etc . shall he 
horne by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board The 
establishment, a copy of the uleg of the Group Inguiance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the inajority of the ensployecs . 

5 . Whereas an employee who is already a member of the 
Enployees Povident Fund of the Provident Fund of an 
catabilsbment exempted under tho sald Act , is employed in 
his estabilshment, the enıployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employecs under 
the said Scheme ore enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more ( avourable to 
the employees than the benefits admisible under the sald 
Scheme. 

7 . Notwithstandig anything contained in the Group Ingui 
Tanco Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had cmployee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation, 

8. No amendment of the provisions of the Gorun Insu 
rance Scheme , shalr be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner . Madhya Pradesh 
and where any ame!ıdment is likely to effect adverscly the 
Interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to expalin their point of 
view . 

9. Where , for any reason , the employees of the gaid esta 
hlishment do not remain covored under the Groun Inesanco 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheric are reduced in any mannet , 
the exemption shall be Hable to be cancelled . 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो मोनीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा - ( अ .) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित माहित 
मीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी में 


. 10 . Whore , for any reason , the employer falls to pay the 
premium ctc. within the due date , as fixed by the Life Ioşu - - 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is lable to be cáncollect 
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संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचा 
रियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद संस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहित बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदस्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
भियोजक कर्मचारी के विविध वारिस नाम निमिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रवेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को सम्भावना हो , 
वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


12. उक्त स्थापन सम्बन्ध में नियाजक , इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस् को मस्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत 
रकम का संधाय तत्परता से प्रौर प्रत्येक दशा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं , एस- 35014/ 175/ 84-एस. एस-4 ] 
s. o . 208..... Whereas Messra Rajasthan Stute Seeds Certifi 
cution Agency B - 201, Rajender Marg , Bapu Nagar, Jaipur 
( RJ / 2796 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub- scction (2A) of Sec 
tion 17 of the Emplyoces Provident Funds and Miscellano 
ous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( bercinatfer referred 
to as the said Act ) ; 

And , whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contribution or paynient of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lifo 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Inguance Schemo, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedul : annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the said estabilsh 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


एका 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said ostablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Co 
missioner , Rajasthan , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Cental Government may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay och inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scher , including maintenancc of accounts, sub 
mission of retuns, payment of insurance prenia , transfer of 
Accouts, payment of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notic , Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as aproved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of tbe salient fea 
tures thereof , in the language of the majority of tho 
employecs. 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बोमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम होते जाते हैं , तो यह रद की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियस 
तारीख के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत 
करे, प्रीमियम का संदाय करेने में असफल रहता है , और 
पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट 
रद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यक्तिकम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशिसियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न 
वी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 
के संघाय का उत्तरदायित्व नियोजक परं होगा । . 


5 . Whereas an employee. who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
hly establishment, the employer shall immediately enrol him 
us a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sray premium in respect of him to the Life Insuance Cor 
poration of India . 


6. The employer shall arrange to enhance the benefits avaj1 
able to the omployees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the henefits available 
under the Group Insurance Schame are more favourablo to 
the employees than the bonefita admissible under the said 
Scheme . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schowo be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
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Scheme, tho employer shall pay the difference to the legal 
heir /nomines of the coaployee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group losu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Rajastban and 
where any amendment is likely to affect adversely the inter 
est of the employees, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their polot of view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the suid csta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employces under this Scheme are roduced in any man 
ner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अंतर्गत लेखामों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना , बीमा प्रोमियम का संदाय , लेखामों का अंतरण , 
निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है , होने वाले सभी व्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10 . Where, for any reason, the omployer fajla to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsiblity for paymint of 
assurance benefits to the nominee or the legal heira of de 
ccascd members who wouli have been covered under the 
Baid Schemo but for grant of this cxcmption , shall be that 
of the employer . 
____ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensurt 
prompt payment of the gum assured to the nomince / legal heira 
of the deceased member entitled for it and in any case with 
one month from the receipt of claim complete in all 
respects " . 

INo . S -35014 (175 ) /84- SS -IV ) 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वार 

मूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधित किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्थ है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम की संघरत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
खब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचि 
रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्म 
चारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कोम 
के अधीन अनुज्ञेय हैं । 


का . प्रा . 209 -- - मसर्स स्वास्तीका इंजीनियरिंग 
यस. जी . टी . रोड़, पानीपत -- 132103 ( प . नं . 
2516 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) कि धारा 17 
की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
भावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम 
का संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहित बीमा स्कीम के प्रधान जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुक ल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
. प्रतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के 
अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के 
लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देसी 


____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते 
हुए भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के 
अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को 
उस दशा में संदेय होतो जब यह उक्त स्कीम के 
प्रधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम 
निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के 
बराबर रकम का संदाय करेगा । 


8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो 
धन , प्रादेशिक भविष्य विधि प्रायुक्त , हरियाणा में पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ 
किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
अपना अनुमोपन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि 
को म स्पष्ट करने का यमितपमस ममसर देना । 


अनुसूची 
1. उपस स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , को ऐसी पियरणियां भेजेगा 
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9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संपाय करने में असफल रहता है , और पालिती 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संधाय में किए गए 
किसी व्यक्तिक्रम को दशा में , उन मत.. सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यघि यह छट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , पीना फायदों । 
में संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस- 35014/176/ 84-एस , एस - 4 ] 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as aproved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the sallent fea 
tures thereof, in the language of the majority of the 
employees. 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employect in 
his establisborunt, the employer shall immediately enror him 
as a member of the Group Insurance Scherre and pay peces 
gray premjum in respect of him to the Life Insuance Cor 
poration of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insuranco Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the sald Scheme aro enhanced , so that the benefity availablo 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the omployecs than the benefits admissible under the said 
Schemc. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schone bo less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Horyana and 
where any amendment is likely to affect adversely the inter 
est of the employees, the Regional Provident Fund Com 

missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 

ready adopted by the said estabilshment, or the benefits to 
the employecs under tl.is Scheme are reduced in any non 
ner, the exemption shall be liable to be cancelled . 
___ 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payn .cnt of 
assurance benefits to the nominecs or the legal feirs of de 
ceased nembers who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exomption , shall be that 
of the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of sum assured to the nominee / legal heirs 
of the deceased member entitled for it and in any case within 
one month fron : the receipt of claim complete in all 
respects ". 

No . S-35014/176/ 84-SS-IV] 


S . O . 209. -- Whereas Messrs Swastika Engineering works, 
G . T . Road , Panipat- 132103 ( PN/ 2516 ) ( hereinafter referred 
to as the said estabilshment ) have applied for exemption 
under sub - section (2A) of Section 17 of the Employees Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 
1952) ( hereinafter referred to as tho said Act) ; 

And , whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium, in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insuance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


g 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of soction 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said estabilsh 
ment from the operation of all the provisions of the sold 
Sehome for a period of three years. 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment chall 
submit such returns to the Regional Provident Fund tom 
missioner , Haryana, maintain such accounts and provido 
such facilities for inspection as the Cental Government may 
direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to timo. direct under 
dause ( a ) of sub- soction (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved An the administration of the Group 
Insurance Schenes, including maintenance of iccounts, • sub 
mission of retuns,. payment of insurance premia , transfer of 
accoutts, payment of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer . 


का . प्रा . 210- - मैसर्स मुप्ता कैमिकल्स प्राइवेट 
लिमिटेड , वी . के आई . ऐरिया जयपुर, ( भार . ज . / 
2567 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 22 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन 
किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृषक अभिदाय या प्रीमियम 
का संघाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
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सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के प्रयोग उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उस स्कोन के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


. . प्रमुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि पायुक्त , राजस्थन को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रधान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संपाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखानों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखामों का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय प्रादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन , 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


7. सामूहिक बीना स्कीम के किसी बात के होते 
हुए भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के 
अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को 
उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस -/ नाम निशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 
रकम का संदाय करेगा । 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपाबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , राजस्थान के पर्व अन 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को सम्भावना हो 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त प्रवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदप की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवण , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत 
करे , प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और 
पालिसी को ध्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द 
की जा सकती है । । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संघाय में किए गए 
किसी व्यक्ति क्रम की दशा में , उन मृत सघस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फ. यदों 
के संदाय का उत्तरषायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके 
हकदार नामनिर्देशतियों/विधिक बारिसों को बीमाकृत 
रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस - 35014/ 178/ 84-एस , एस -4 ] . 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , पीर जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
पारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
स्थापन में नियोजित किया - जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत. मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संघरत करेगा । 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
लब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों 
में समुषित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक मीमा स्कीम के 
अधीन उपलब्ध फायदे उम फायदों से अधिक असुकूल हों 
जो ‘उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय हैं । 


S . O . 210. - Whereas Messrs Gupta Chemicals . Private , 
Limited , V . K .I . Area, Jaipur , ( RJ / 2567) ( herein - after 
rcferred to as the said establishment ) have applied for 
cxemption under sub - section (2A ) of Section 17 of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellanceous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( here . nafter referred to as the sald Act ) ; 

And whereas, the Cental Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insuranc Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than the 
bencfits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance. Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Schemo ) ; 
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Now , therefore, in oxercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subjoct 
to the conditions specified in the Schedulo Annexed hereto , 
the Central Government hereby cicmpte the said stabilsh 
ment from the operation of all the provisions of the sald 
Scheme for a period of three years . 


____ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of sum assured to the nominee / legal heirs 
of the deceased member entitled for it and in any case with 
in one month from the reccipt of claim complete in all 
respects " . 


SCHEDULE 
1 . Tho employer in relation to the said establishment sball 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Rajasthan , maintain such accounts and provido 
auch facilities for inspection as the Cental Government may 
direct from time to time, 


INo. S- 35014 ( 178 ) / 84-SS-IV ] 
का०मा० 211---- मैसर्स जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लिमि 
टेड , रेलवे स्टेशन के पास , जयपुर ( पार० जे०/ 5 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावग्न किया 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, dirtct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insuranco Schems, including maintenance of accounts, sub 
mission of retuns, payment of insurance premia , transfer of 
accouts, payment of inspection charges otc . shall be borno 
by the employer, 


4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as aproved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the sallent fea 
tures thereof, in the language of the majority of the 
employees 


$. Whereas an employce , who is alroady a momber of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
entablishment exempted under tho gaid Act, is employed in 
his establisHment, the cmployer shall immediately enrof him 
As a member of the Group Ingurance Scheme and pay neces 
tray premium in respect of him to the Life Insuance Cor 
poration of India . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिधाय या 
प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा 
नियम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के 
लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो . 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रपस शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए पोर इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के 
अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट 
देती है । . 


6 . he employer shall arrange fo chance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Schema 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced . so that the benefits available 
under the Group Insurance Schemo are more favourable to 
the employeos than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


अनुसूची 


7 . Notwithstanding anything containod in the Group Inst 
rance Scheme. if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that 
would be payable had employee heen covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employec as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
tance Scheme. shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and 
where any amendment is likely to affect advedsely the inter . 
cut of the emplovees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employers to explain their point of view . 


9. Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India 29 
already adopted by the said estabilshment. or the benefits to 
the emplovces under this Scheme are reduced in any man 
ner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि मायुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 3क ) के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निदिष्ट 
करे । 
___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखामों का रखा जाना विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना 
बीमा प्रोमियम का संदाय , लेखामों का अंतरण, निरीक्षण 
प्रभारों संपाय प्रादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 
यहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , फेन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 


__ 10 . Where, for any reason, the employer falls to pay the 
premium etc. within the due date . as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for Pavment of 
assurance benefits to the rominees or the teral heirs of de 
ceased memXers who would have been covered urder the 
said Scheme but for arant of this oxenption , shall be hat 
of the omployer . 
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संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों दायित्व नियोजक पर होगा । 
का अनुवाद, स स्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 

अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक 
___ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 

पार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी 

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 

बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , साम हित 

करेगा। 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त बज 
करेगा और उसकी बाबत · प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय 

[ सं० एस - 35014/ 179/ 84-एस . एस - 4 ] 
जीवन बीमा विगम . को संदत्त करेगा 

S . O . 211 . - Whereas Messrs Jaipur Metals and Electricals 
Limited , Near Railway Station, Jaipur ( RJ15 ) ( herein- after 

referred to as the said cstablishment) have applied for 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

exemption under sub -section (2A ) of Section 17 of the 

Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 

Act ); 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप 

And whereas, the Cental Government is satisfied that the 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्म 

employees of the said establishment are , without making any 
चारियों के लिए सामहिक वीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध, फायदे 

separate contribution or payment of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
उन फायदी से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 

rance which are more favourable to such employees than tho 
अनुज्ञेय हैं । 

benefits admissiblo under the Employees Deposit Linked 

Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

Scheme ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता . ment from the operation of all the provisions of the said 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ नामनिर्देशिती 

Scheme for a period of three years . 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 

SCHEDULE 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 
रकम का संदाय करेगा । 

submit auch returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , Rajasthan , maintain such accounts and provide 
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 

such facilities for inqpection as the Centul Government may 

direct from time to time, 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , राजस्थान के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभव पड़ने 

Central Government may, from time to time, direct under 

clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
की सम्भावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्त , within 15 days from the close of every month . 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टि 3. Al expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Schers , including maintenance of accounts, sub 
कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

mission of retuns, payment of insurance prenila , transfer of 
Accouts , payment of inspection charges etc . shall be borno 

by the employer. 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

4. The employer shall display on the Notice Board of the 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम , के , जिसे 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as appoved by the Central Government and as and 
स्थापन पहले अपना चुका है प्राधीन नहीं रह जाते हैं , या when amended , alongwith a translation of the galiopt fea 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

tures thereof, in the language of the majority of the 

employees 
किमी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

5. Whercas an employce , who is already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
10 . यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख establishment exempted under the said Act , is employed in 

his establishment, the employer shall immediately enrol bim 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निमत करे, प्रीमियम का as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को ध्ययगत हो जाने 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
दिया जाता है, तो , छूट रद्द की जा सकती है। 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 

able to the employees under the Group Insurance Scheme 

aunropriately , if the benefits available to the employees under 
किसी व्यक्ति क्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 

the said Scheme ale enhanced , so that the benefits available 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
या विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो the employees than the benefits admissible under the said 
1335 GI/84 - 8 

Scheme . 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 

अनुमची 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 

___ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal पायुक्त , - राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
heir / nominee of the employee as compensation . 

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाए प्रदान करेगा 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
ranco Scheme, shall he made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan and 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
where any amendment is likely to aflect advergely the inter 
est of the employees, the Regional Provident Fund Com 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 

उक्त अधिनियम की धारा- 17 को उपधारा ( 3क ) के 
opportunity to the employees to cxplain their point of view , 

खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
9 . Where , for any reason, the employces of the said csta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to लेन प्रों का रखा जाना विव णियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा 
the employees under this Scheme are reduced in any man 

प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण ,निरीक्षण, प्रभारों संदाय 
Der , the exemption shall be liable to be cancelled . 

आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixerl by the Life In 

किया जाएगा । 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकारद्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा 

स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium. and responsibility for payment of किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
ceased members who would have been covered under the संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , मंस्थान 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 

के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
of the employer . 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की 
prompt payment of yum assured to the nominee / legal heirs 
of the deceased member entitled for it and in any case with 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
in one month from the receipt of claim complete in all 

जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
respects " . 

सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसी बाबत 
. No. S-35014 (179 ) / 84- SS.JV ] 

आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 

करेगा । 
का०मा० 2 1 2. - - मसर्स दी राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कार 
पोरेशन लि० , उधोग भवन , तिलक मार्ग , सी -स्कीम पी , बी . 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 14id 

फ . यदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
नं० 180, जयपुर (पार जे - 379 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 

रूप से वद्वि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 

के लिए नामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

फ . यदों में अधिक अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय 
धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए प्राधेदन किया है । 

7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिधाय या प्रीमियम रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
का संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निरम की सामूहिक होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्म 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है चारी से विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रुप में 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये पायदे इन फायदों से अधिक अन दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
कल है जो कर्मचारी निक्षेप सहमद बोमा स्कीम , 1976 (जिसे 

3. समडिक बीना स्कीम के उपाबंधों में कोई भी संशोधन 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना 
अनुज्ञेय हैं , 

नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों के हित 
प्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

निधि प्रायक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 
और इससे उपबाख अनुसूची में विनिर्दिष्ट . शर्तों के अधीन दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रर्वतन से छूट देती है । 

भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के 
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- - - - -- - -- -- - - - -- - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
उस सामूहिक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of un 
वाले फायदेकिसी रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद् की जा establishment exempted under the suid Act, is employed in 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 
सकती है । 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के ration of India . 
भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमिमय का 6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the çmployces under the Group Insurance Scheme 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 

appropriatçiy , if the beneiìts ivailable to the employees under 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

the said Scbeme are enhanced , so that the benefits ava .lable 
uocer the Group Insurance Scheme are more favourable 

to the employees than the benefits admissible under the said 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
Scheme. 
व्यक्तिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों या 

7 . Nolwithstanding anything contained in the Group Insur . 
विधिक वारिसों का जो यदि यह छूट न दी गई होती ancc Schede, if on the death of an employee the amount 

payable under this scheme be less than the amount that 
तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का 

would be payable had employee been covercd under the said 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

Scheme, thc cmployer shall pay the difference to the legal 

heir /nomince of thc eniploycc is compensation . 
___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 

8 . No amendiment of the provisions of the Group Insur 
अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक . 

ance Scheme, shall be made without the prior approval of 

the Regional Provident Fund Commisicner , Rajasthan and 
दार नाम निर्दोशतियों/विधिक वारिसों का बीमाकृत रकम का where any annendment is likely to affect adverscly the interest 

of the employces , the Regional Provident Fund Commissio 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम ner shall before giving his approval, give a reasonable oppor 

tunity to the employees to explain their point of view . 
से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनि 
श्चित करेगा । 

9 . Where , for any reason , the cmployees of the said estab 
Jishment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the Life Insurance Corporal on of India as al 
[ सं० एस - 35014/ 168/ 84-एस . एस -4 ] 

ready adopted by the said establishment, or the benefity to 

the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
S . O . 212. --- Whereas Messrs Rajasthan Sinall Industries the cxcmption shull be liable to be canccllcd . 
Corporation Limited, Udyog Bhawan, Tilak Marg, C - Scheme , 
P . B . No . 180, Jaipur ( RI - 379 ) ( hereinafter referred to as the 

10 . Where , for any rcason , the employer fails to pay the 
said establishment ) have applied for exemption under sub 

premium etc . within the dule Jate , as fixed by the life 
Section (2A) of Section 17 of the Employees Provident 

108urance Corporation of India , and the policy is allowed 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) 

to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
(hereinafter referred to as the suid Act ); 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceasel menibers who would have been covered linder the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Schome the Life Insurance Corporation of India shall cn vre 
prompt payment of the sun assured to the nominees / Legal 
hoirs of the deceased member entitled for it and in any 
CASC within one month from the receipt of claim cumplete in 
all respecte 

INo. S-35014 ( 168 )/ 84- SS . IV] . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in cn 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to ay 
the said Scheme ) ; 

Now , therefore , in cxercise of the powcis conferred by 
sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexcd hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Rajasthan and maintain quch accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection , charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, it copy of the rules of the Group Insur 
ance Scheme as approved by the Central Government ind , 
As and when amended , alongwith a translation of the sal ent 
features thereof, in the language of the majority of the 
cmployees. 


का० प्रा० 213 -- मैसर्स स्टील कफ स जी० टी० रोड , 
पानीपत - 13 : 103 ( हरियाणा ) और इसके शाख , कार्यालय 
लधियाना और दिल्ली में जो कि ई० पी० एफ० कोड नं० 
पी० एन० 415 में कवर हैं ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपाबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 का उपधारा ( क ) के 
अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्था 
प . प. कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा नियम की सामाहित 
बीमा स्कीन के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ यदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
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___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपाबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 
दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से 
कम हो जाते हैं , तो यह छुट रद्द की जा सकती है । 
____ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतरजी भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने 
दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
"किसी व्यक्ति क्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


से अधिक अनुकूल है कर्मचारी निक्षेप सहवंद्व बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्सें अनुशेय हैं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावत 
अनसची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हए , उक्त स्थापन को 
तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 
प्रवर्तन से छट देती है । 

अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , हरियाणा को ऐसो विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार, · समय -समय पर निर्दिण्ट करे । । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड 
( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखामों का मन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित बी 
मा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें सं 
शोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद 
संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजत 
किया जाता है तो , नियोजक , सामूहित बीमा स्कीम के सदस्य 
के में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदरत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
यद्वि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक मोमा स्कोम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फामदों 
से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्माचारी के विधिक 
यारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


___ 12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक 
दार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ सं० एस -35014/ 134/ 84- एस . एस -4 ] 


S. O . 213. -- Whercas Messrs Steel Crafts , G . T . Road , 
Panipat-132103 ( Haryana ) and its Branch Offives at Ludhiana 
and Delhi covered under E. P . F . Code No . PN/ 415 ( herein 
after referred to as the said ostablishment ) bave applied 
for exemption under sub - section (2A) of Section 17 of the 
Employces Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952) ( hereinafter referred to as the said 
Act); 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group lasurance Scheme of the 
Life Ingurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ); 


____ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hercto , 
the Central Government hereby exempts the said estab 
lishment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a pçriod of three years. 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Haryana and maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time . 


- - - - 


- 


- - - 


[सं० एस -38013/ 25/ 84 -एस०एस -1] 


[ माग II — ण 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : जनवरी 19, 1985/पौष 29, 1996 

263 
- - - - - -- - - 

- - - - - 

- . -- - - 

- - -- - - . - - - . 

- --- - - - - . : . . 
2 . The employer shall pay such inspection charges as के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं ) और अध्याय 
the Central Government may, from two to time, direct 
under clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the 5 और 6 धारा 76 की उपधारा ( 1 ) और 77, 78, 79 और 
said Act . within 15 days from the close of every month. 

81 के सिवाय जो पहले ही प्रवत की जा चुकी हैं उसके उपबन्ध 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Sclemc, including maintenance of ac 

तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् 
counts , subin . ssion of returns, payment of insurance premia , 
transfer of accounts , payment of inspection charges cle . 

"जिला मदुराई में डिण्डीगुल ताल्ल क के 
shall be borne by the employer . 

बालकृष्णपुरम और सिलापाडी राज व ग्राम 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 

के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र । " 
ance , Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 

S . O . 214 . - In exercise of the powers conferred by sub 
5 . Whereas an employee, who is already a member of section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an Act , 1948 ( 34 of 1948) , the Central Government hereby 
establishment exempled under the suid Act, is employed in appoints the 6th January , 1985 as the date on which the 
his establishment, the cmployer shull immediately enrol him provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces have already been brought into force ) and Chapters V and 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor VI [ except sub- section ( 1 ) of section 76 and sections 77, 
poration of India , 

78 , 79 and 81 which have already been brought into force ] 

of the said Act shall come into force in the following areas 
6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 

in the State of Tamil Nadu, namely : - - 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately, if the benefits available to the cm 
ployccs under the said Scheme are enhanced , so that the 

"The areas comprised within the, 
boncfits available under the Group Insurance Scheme are 

Revenue village of Balakrishnapuram and , 
more favourable to the employees than the benefits admissi 

Silapadi in Dindigul Taluk in 
ble under the said Scheme. 

Madurai District. " 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

[ No . S-38013 / 25 / 84- SS - I ] 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this schemo be less than the amount 
that would be payable had cmployce been covered under 

नई दिल्ली , 5 जनवरी , 1985 
the said Scheine, the employer shall pay the difference to 
the legal heir / nomince of the employee as compensation , 

का० प्रा० 215: - . कर्मचारी राज्य बीमा ( संशोधन ) 
8. No amendment of the provisions of the Group Insur अधिनियम , 1984 ( 1984 का 45) की धारा 1 की उपधारा 
ancc Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Haryana and ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सर 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the cmployees , the Regional Prov dent Fund 

कार एतद्वारा 27 जनवरी, 1985 को उस तारीख के रुप 
Commissioner shall before giving his approval, give a ica 

में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
sonable opportunity to the employecs to explain their point 
of view . 

लागू होंगे । 
9 . Where, for any reason , the employecs of the said 
establishment do not remain covered under the Group 

[सं० एस -38012/ 1/ 84-एच० आई० ( एस०एस० 1) ] 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India , as already adopted by the said establishment , or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in 

New Delhi, the 5th January , 1985 
any manner, thc exemption shall be liable to be cancelled . 

10. Where . for any reason. the employer fails to pay the S . O . 215. - In exercise of the powers conferred by sub 
premium ctc . within the due date, as fixed by the Life section ( 2 ) of section of the Employees State Insurance 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to ( Amendment ) Act 1984 ( 45 of 1984 ) , the Central Govern 
lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 

ment hereby appoints the 27th January , 1985, as the date on 

which the provisions of the said Act shall come into force . 
11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 

[ F. No . S- 38012 / 1184- HI ( SSI) ] 
assurance benefits to the nominees as the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer . 

नई दिल्ली, 7 जनवरी , 1985 
12 , Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominees Legal 

का . आ . 216.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
heirs of the deceased inçmber cntitled for it and in any 

राजीव इन्टरनेशनल, 16 डबल स्टोरी माकिट न्यू गजेन्द्र नगर, नई 
case within one month from the reccint of claim complcte 
in all respects. 

विल्ली- 60 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
[ No. S -35014( 134 ) / 84- SS. IV ] 

संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

प्रकीर्ण. उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमंध उक्त 
का प्रा० 214:- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 

अस: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधाग 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 6 जन ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
वरी , 1985 को उस तारीख के रुप में नियत करती है , उक्त स्थापन को लागू करती है । 
जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 

[ सं . एस . - 35019/ 511/ 84-एस . एस . - 2] 
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PART II - SEC. 3(ii )] 


New Delhi, the 7th January, 1985 
S. O . 216 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employers in 
relation to the establishment known as Messis. Rajiv Inter 
national, 16, Double Story Market , New Rajinder Nagar , 
New Delhi-60 have agreed that the provisions of the Emplo . 
yees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made pplicable to the said 
establishment; 


6. यदि उक्त स्फोम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायद बढ़ाये 
आते हैं नो , नियामक माभूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने को व्यवस्था करेगा 
जिमसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फाययों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applicg the provisions of the said Act 
tutie said establishment. 

[ No. S.35019 ( 511)] 84-SS -II ] 


7. माभूहिक बीमा स्कीम में किमी बान के होते हुए भी , यदि किसा 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उम रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होती जब यह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रखामों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 


का . आ . 217. - - मैसर्स मई दुनिया , 6011, केशरबाग रोड , 
ईन्दीर- 452009, मध्य प्रदेश ( एम . पी ./ 86 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन काहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें हाफ पानात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छुट 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
___ और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम फा संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे जा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फाय 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सबल बीमा स्फोम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्ह अनुशेय है । 
___ अत: केन्द्रीय मरकार, उमा अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रक्षत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इमो उपासख 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उन स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त सोम के सभी उपबन्धों के पतन से छूट 
देती है । 


___ 8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी मंशाधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोवन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक मविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पप्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर दग ! । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी ; भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम मामूहिक बाभा स्कोम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को प्राप्त 
होने पाले फायदे किसो राति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद की जा सकती 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्राधिक भविष्य निधि आयुक्त , 
मध्य प्रदेश को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा राखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 
15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 31 अधिनियम को 
धारा- 17 की उपधारा ( क ) के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निदिष्ट करे । 


___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो आने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसो व्यतिक्रम 
का दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशित्तियों या विधिक धारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । , 
___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों । 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से पौर प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

सं . एस .- 350 14/ 142 / 80-पी . एफ .-II ( एस . एस .- 4 ) 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रगामन में , जिसके अंतर्ग : लेखाओं का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रोमियम का संदाय , 
लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है. होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


$ . 0 . 217 . - Wlioreas Messers Nai Dunia , 6011 -Kasharbagh 
Road, Indore - 452009, Madhya Pradesh (MP / 86 ) ( hereinafter 
referred to as the said cstablishment) have applied for exemp 
tion under sub- section (2A) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) ( irrcinatter referred to as the said Act ) ; 


4. नियोजक , केत्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित मामूहिक बीमा स्कीन 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए । 
तम उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उमको मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under thy Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme); 


5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है ता , नियोजक , 
सामूहिक बीमा रकीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी पाबत आवश्यर, प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 


Now , therefoic. in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions spécificd in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the salud estab 
lishment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


[ भाग II - खण्ड ( ii ) ] 
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SCHEDULE 


1. The cmployer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Cominissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts 
and provide such facilitics for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the 
Said Act, within 15 days from the close of every month. 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of ac 
counis , submission of returns, payment of insurance premia , 
transfer of accounts, payment of inspection charges ctc . 
shall be borne by the employer . 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of 
the cstablishment, a copy of the rules of the Group Insur 
ance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thercof, in the language of the majority of the 
employees. 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately cnrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the bencfits 
available to the employees under the Grour Insurance 
Scheme appropriately, if the benefits available to the cm 
playces under thc said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissi 
ble under the said Scheme. 


का . प्रा . 218. - -मैसर्म स्वास्नीका मिनिंग मिल्स , जी . टी . 
रोड, पानीपत -132103 ( प . न . 2635 ) (जिसे इगमें नसके पश्चात् उक्त 
म्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) को घाग 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीयन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उमन स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । 

अत. केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 27 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उम्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार , समय - समय पर 
निविष्ट करे । 

2. नियोजषा, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा-17 की उपधारा ( 30 ) के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखामों का 
रखा जाना वियरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखानों का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी 
ध्ययों का वहन नियोजफ द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया आए , तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि पा पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायवों में ममथित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उषत स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 


7 . Notwithstanding anything contained in thc Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee heen covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir /nom nce of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Schemc. shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh 
and where any amendment is likely to affcct adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonablc opportunity to the employees to explain their point 
of vicw. 


9. Where , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Inourance Corporation of 
India as already adoptech by the saill establishment, or the 
benefits to the employecs under this Scheme are reduced in 
any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


____ 10 . Where, for any reason. the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date . a fyrd by the Life 
Insurance Corporation of Jarla , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any made by the employer, in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the naminees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall he that 
of the employer . 


12 , Unon the death of the members covered under the 
Scheme the L fe Inourance Corporation of India shall ensure 
prompt dovment of the sum assurent to the nominrc / L : val 
heirs of the deceased member anʻitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete 
is all respects . 

[ No. 9 . 35014(142 ) / 80- S . S. JV ] 


7. मामूहिक बीमा म्कीम में किसी बात के होसे हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मुंदेय होती जब यह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 
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[ PART [I - - SEC . 3 (ii)] 
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- - - - - -- - - - 
___ _ 8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , प्रदेशिक 

4 . The cmployer shall display on the Notice Board of 
भविष्य निधि आयुक्त , हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा 

the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 

ance Scheme as approved by the Central Government and , 
और जहाँ किमी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने is and when amended , alongwith it translation of the salient 
की सम्भावना हो , वही प्रादेशिक भविष्य निधि सायुक्त , अपना अनुमोदन 

features thercoſ, in the language of the majority of the 

cmployecs. 
देमे मे पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 

5 . Whereas an cmployee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment excmpted under the said Act, is employed in 
१. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा his establishment, the employer shall immediately enrol him 
निगम की उम मामूहिक भीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 

119 a member of the Group Insurance Schemc end pay neces 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त poration of India . 
होने वाले फायने मिमी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रह की जा 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
सकती है । 

available to the employecs under the Group Insurance 

Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
10. यदि किमी कारणवश, नियोजक उम नियत तारीन के भीतर, ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 

bcnefits available under the Group Insurunce Schemc are 

more favourable to the employees than the benefits admissi 
प्रसफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , ble under the said Scheme, 
छूट रद्द की जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

Insurance Scheme, if on the death of unemployce the 
___ 11. नियोजक बाग प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम amount payable under this scheme he less than the amount 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को 

that would be payable had employee been covered under 

the said Scheme, the employer shall pay thc difference to 
जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा the legal heir / nómince of the employee as compensation . 
फायदों के संदाय का उत्तरवायिर्स नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 

ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन पाने 

the Regional Provident Fund Commissioner , Haryana 
वाले किसी सबम्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों and where any amendment is likely to affect adversely the 

interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक 

Commissioner shall before giving his upproval. give a rea 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के sonable opportunity to the employees to explain their point 

of view. 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
[स . एम . - 35014/ 189/ 8-4-एस . एम . -4 ] 9 . Where, for any reason, the employees of the said 

establ shment do not remain covered under the Groun 

Insurance Scheme of tbc Lifo Insurancc Corporation of 
s . o . 218.-.- Whercas Messrs Swastika Spinning Mills, G . T . Tndia as already adopted by the said estallishment, or the 
Road, Panipat- 132103 ( PN/ 2635) ( hereinufter referred to benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
as the said establishment) have applied for exemption under any manner , the excmption shall be lipble to be cancelled. 
sub - section (2A ) of Scction 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisiong Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ___ 10. Where, for any reason. the employer fails to pay the 
( hereinafter referred to as the said Act); 

nremium etc . within the due date, 19 fixed by the Life 

Tnsurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
And whereas , the Central Government is satisfied that lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 
the employccy of the said cstablishment arc , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 

11. In case of dofault, if any inade by the employer in 
mçnt of benefits under the Group Insurance Scheme of the payment of premium and responsibility for payment of 
Life Insurance Corporatiop of India in the nature of Life assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
Insurance which are more favourable to such employees deceascd members who would have been covered under the 
than the benefits admissible under the Employees Deposit said Scheme but for grant of this exemption, shull be that 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as of the employer . 
the said Scheme); 

____ 12. Unon the death of the members covered under the 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

Schemc thc Life Insurance Corporation of India shall ensure 
sub -section (2A ) of section 17 of ibe said Act and subject 

prompt payment of the sum assured to the nomince / Lcgal 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

hcirs of the deceased member entitled for it and in any 
the Central Government hereby exempts the said estab 

case within one month from the receipt of claim complete 
lishment from the operation of all the provisions of the said 

in all respects. 
Scheme for a period of three years. 

INo. S- 35014 / 189 /84- SS. IV ] 
SCHEDULE 

का . मा . 219. -~ मैमर्स मनावर सिंह बाल-कृष्ण और कम्पनी 
1 . Thc employer in relation to the said cstablishment इंजीनीज एण्ड बिल्डरज , भिलाई- 490001 ( म . प्र .13625 ) (जिसे 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Haryana 

इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection , as the Central और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
Government may direct from time to time, 

इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
2 . The employer shall pay such inspection charges as ( 22 ) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
the Central Government may, from time to time , direct 
under clausc ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the . 

और केन्द्रीय सरकार का रामाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
said Act . within 15 days from the close of cvery month. 

कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही , 
3 . All cxrenscs involved in the administration of the 

ac 

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of 
counts , submission of returns, payment of insurance premia , बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
transfer of accounts , payment of inspection chargcs etc . 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहयड बीमा स्कीम , 
shall be borne by the employer, 


[ माग II - वड 3( ii )] 
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प्राप्त होने वाले फायदे फिस र ति से कम हो जाते है, तो यह रह की 
जा सकता है । 


1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम महा गया है .) के अधीन 
उन्हें अनुशेय है ; 

प्रत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 25 ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के मधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को सीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम में सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
वेती है । 


अनुसूची 


10. यदि किसी कारणवंश , नियोजक उस नियत तारीख के सर, 
जो भारत य ज बम बमा निगम नियत करे , प्रमियम का संपाय करने में 
असफल रहता है, और पालिस को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह का जा सकता है । 

11. नियोजक द्वारा प्रमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
फो बशा में , उन मृत सदस्यों के माम निर्देशितियों या घिधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न क गई होत तो उक्त रक म के अंतर्गत होते, ब. मा 
फायदों के संदाय का उत्तरवायिरष नियोजक पर होगा । . 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कम के अर्ध न आने 
पाले फिस , सदस्य क . मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / 
विधिक वारिसों को प. माकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
पशा में भारत य ज वन मा भिगम से ब. मा कृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भ. तर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस .-35014 ( 177 )/ 84-एस . एस . -4] 


s. o . 219. - Whereas Messrs Bakhtawar Singh Balkrishan 
and Company, Engineers and Bulacrs, Bhila1-490001 (MP / 
3023) ( hereinaftor rctcried to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub -section (2A) of Sec 
tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscellane 
ous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hercinafter reterred 
to as the said Act ); 


___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
मध्य प्रदेश को ऐसः विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा , तथा 
निर भग के लिए ऐस मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भ तर संदाय करेगा जो केन्द्र य सरकार, उक्त अधिनियम का । 
धारा- 17 क , उपधारा ( क ) के खंड ( क ) के अधम समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक मा स्कम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं 
फा रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , म मा प्रमियम का 
संवाय . लेखाओं का अन्तरण निरक्षण प्रभारों सन्वाय आदि मः है , हाने 
बाले सभ व्पयों का बहम नियोजक पारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्र में सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक ब मा क म 
के नियमों का एक प्रति , और जब क्रम उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उस संशोधन क प्रति तथा कर्मचारियों क , बहुसंख्या फ भाषा में उस 
मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचार , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधम छूट प्राप्त किस। स्थापन क भविष्य निधि का पहले 
है सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोगक , 
सामूहिक ब मा क म के सदस्य के रूप में उसका माम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसका पायत आवश्यक प्र .मियम भारत य ज वन ब. मा निगम को 
संदरस करेगा । 
____ 6 . यदि उक्त स्कं म के अधन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बकाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक मा स्क .म के अघन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि के जाने की व्यवस्था फरेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक ब मा स्कम के अध न उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्क , म के अधीन 
अनुशेष हैं । 

7. सामूहिक ई मा स्कम में किस बात के होते हुए में , यदि किसी 
कर्मचार क मृत्यु पर इस स्कम के अघ म संदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचार को उस दशा में संदेय होत जब वह उक्त स्कम 
के अध न होता तो , नियोजक कर्मधार के विधिक बारिस /नाम निर्देशित 
फो प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय । 
करेगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
tho said Scheme); 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schcdule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the sad estab 
lishment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Madhya Pradesh and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Governinent may direct from time to time. 


8 . सामूहिक मं मा म के उपबंधों में कोई भी संशोधन , प्रदेशिक 
भविष्य निधि भायुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोवन बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किस संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने क सम्भावना हो , यहाँ प्रारेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारत य ज बन । 
4 मा निगम क उस सामूहिक ब मा स्क म के , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है अधम नहीं रह जाते हैं, या उस स्क .म के अघन कर्मचारियों को 
1355GI / 84 - 9 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the 
said Act. within 15 days from the close of every month, 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of ac 
counts , subm ssion of returns, payment of insurance premia , 
transfer of accounts , payment of inspection charges etc . 
shall be borne by the employer , 

4 , The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 
ance Scheme as Approved by the Central Government and , 
us and when amended , alongwith a ranslation of the salient 
features thereof , in the language of the majority of the 
employees, 

5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, s employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respoct of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 
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6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scbeme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to tho employcts than the benefits admissi 
ble under the auid Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained . in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would ho payable hand employee been covered under 
tho said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir /nomince of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
Ancc Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Proy dent Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of vicw . 


अनुसूची 
1. उफ्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक विष्य निधि आयुक्त , 
मध्य प्रदेश को ऐस । विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निर क्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्र य सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । । 

2. नियोजक , ऐसे निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भ तर संदाय करेगा जो केन्द्र य सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा -17 को उपधारा ( 3क ) खंड ( क ) के अध न समय-समय पर 
निविष्ट करें । 

3. सामूहिक ब मा स्र्क म के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं का 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता , व मा प्रमियम का संदाय , 
लेखाओं का वितरण , निरं क्षण प्रभारों संवाय आदि भी है, होने वाले सभ। 
ध्ययों का वहम मियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक पं. मा स्कम 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उस संशोधन मी प्रति तथा कर्मचारियों के बहुसंख्या म, भाषा में उसका 
मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अध न छट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहल 
ही सदस्य है, उमके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , 
सामूहित ब. मा स्क . म के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त धर्म वारेगा 

और उसकी बाबत आवश्यक प्र.मियम भारत । जघन पं . मा निगम को 
संदत करेगा । 
____ 6. यदि उक्त स्कम के अर्घन कर्मचारियों को उपलब्ध फाययेबढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बं. मा स्कम के अध न कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि के जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक ब. मा स्क म के अघन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्क .म के अध. न अनुशेय 


9. . Where, for any reason, the employees of the said 
establ shment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 


: 11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee / Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
cone within one month from the receipt of claim complete 
in all respects. 

[ No. S. 35014 ( 177 ) / 84- SS. IV] 


मा . आ . 220 . - ममर्स बख्नावर सिंह बाल कृष्ण (बिल्डर्स ) 
प्राईवेट लिमिटेड , इंण नियंभ एण्ड बिल्डर्स , भीलई-490001 ( म . प्र ./ 
· 4667) ( जिसे इममें इमझे पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 

चार भविष्य निधि और प्रकर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
. 10 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 

17 की उपधारा ( 2फ ) के मध न छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया 


____ और केन्द्र य सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किस। पृथक अभिवाय या प्रमियम का संदाय किए बिना ही , 
पारतं य ज वम ई मा निगम के सामूहिक बवा स्र्क म के मर्ध न ज वन 
बमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बमा स्कम, 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अर्धन 
उन्हें अनुज्ञेय है 


7. सामूहिक ई. मा स्कीम के किसी माप्त के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचार को मृत्यु पर इस स्क म के अघ न संदेय रकम उस रफम से 
कम है जो कर्मचार। को उस दशा में संदेय होता जब वह उक्त स्कम के 
मध न होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निर्देशित को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक ब मा क म के उपबन्धों में कोई भा संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आय मत, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदम के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी साधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
अपना अनुमोवम देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवंश , स्थापन के कर्मचारी, भारतं य ज वन मा 
निगम का उस सामूहिक ब मा स्क . म के , जिसे स्थापन पहले अपना घुमा 
हैं अधन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कं म के अध न कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किस। र ति से झम हो जाते है, तो यह रद की जा 
सकती है । 

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भतर , 
जो भारत य ज बन बं मा निगम नियत करे , प्रमियम का संदाय करने में 
भसफल रहता है, और पालिस को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की जा सकता है । 

11. मियोजक शासप्रमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्वशितियों या विधिक वारिसों को 





अतः केन्द्र य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
. ( 2n ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 

अनुसूची में वनिविष्ट शो के मर्धन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
. की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तम से छूट देती 
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यावि यह छूट न दी गई होत । तो उक्त स्काम के अंतर्गत होते , मामा 
फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्स स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के अधम माने 
घाले किसी सदस्य क. मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशित्तियों 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय सत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारत य ज वन स. मा निगम से म. माकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[सं . एस .- 350 14/ 188/ 84- एस , एस . -4] 


S . O . 220 . - Whereas Messers Bakhtawar Singh Balkrishan 
( Builders ) Private Limited , Engineers and Builders, Bhilal 
490001 ( MP / 4667 ) ( hcrcinafter referred to as the said esta 
blishment ) have applicd for excmption under sub -section 
(2A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter 
referred to as the said Act ) ; 


would be payable had employee been covered under the said 
Schele, thọ employer shall pay the difference of tho legal 
heir / nonince of the employce as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
funco Scheme, shall be made without the prior appoval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradcsh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employecs , the Regional Povidunt Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonablo 
opportunity to the employees to explain their point of 
view , 

9 . Where , for any reason , the cmployces of the said esta 
hlishment do not remain covered under the Group Ipsuradre 
Schenie of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishurent, or the bencfits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for pavment of assu 
rance benefits to the nominces or the legal ficirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of Indin shall ensure 
pompt payment of the sum assured to the nominee / legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in All 
respects " . 

[ No. S- 35014/188 /84-SS-IV ] 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employces of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insuranco Scheme of Life Insu 
rance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the bene 
fits admissible under the Employces Deposit Linked Insu 
rance Scheine, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by . 
sub - scction (2A ) of secion 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from thc operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three ycars, 


Gover specified in? 


ment from 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the sa d establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Madhya Pradesh and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment muy direct from time to tire . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Contral Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of thc Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 

mission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the en - ployer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rulcs of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a tianslation of the salient features 
thereof , in the fanguage of the majority of the employees. 


मा . आ . 22 1. -- मैसर्स किर्लोस्कर इलेक्ट्रीक कम्पनी लिमिटेड ईस्ट 
ऐग्लीया हाऊस , 3 सी . , केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता- 700016 ( प० ब०/ 14118 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिमे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) कि धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए भावेवन किया है । 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन , 
मीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहमत बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है । 
____ अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को अधारा 
( 25 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उबर 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट पार्तों के अधीन रहते हुए, उका स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुपूयो 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि , आयुक्त 
कलकत्ता को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को 
धारा -17 की उपधारा ( 30 ) के खंड ( फ ) के अधीन समप -समय 
निविष्ट करे । 


5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees ? Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India , 


6 . The empoyer shall arrange to enhance the beneſts 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 
loyees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme ato 
morc favourable to the employees than the benefits admis 
sible under the said Schemo. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
gurance Schemo, if on the death of an employce the amount 
payubic under this scheme be less than the amount that 
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. . . 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं का 

S . O . 221 . - Whereast Messrs Kirloskar Ellectrirc Company 

Limited , East Anglia House , 3C , Canac Street, Calcutta 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , भीमा प्रीमियम का संवाय , 

700016 ( WB/ 14118) ( hereinafter referred to as the said 
लेखामों का भंसरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी establishment ) have applied for exemption under sub -section 

(2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and 
व्ययों का पहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 

referred to as tho said Act ) ; 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिक सामूहित बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , And whereas, the Central Government is satisfied that the 

employees of the said cgtabilshment are , without making any 
तम उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 

separate contribution or payment of premiun, in enjoyır.ent 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । of benofits under the Group Insurance Scheme of the Life 

Insurance Corporation of India in the nature of L fe Insu 
. 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 

rance which are more favourable to such employees than the 

bencfits admissible under the Employees Depcsit Linked 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 

In urance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , Scheme) : 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ग करेगा 

. Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
और उसकी माबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
संवस्त करेगा । 

to the condițjong specificd in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 

Scheme for a period of three ycars : 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में सम चित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करगा 

SCHEDULE 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय 

submit such reutrns to the Regional Provident Fund Com 

missioner, West Bengal and maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Govern 

ment may direct from time to time. 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम 

Central Government may, from time to tim. s, direct under 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संप हाती जब वह उन स्कीम clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , 

within 15 days from the closc of every month . 
के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिफ वारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिफर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संपाय 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
करेगा । 

Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of Insurance premia , trasfer of 

accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक by the employer . 
भविष्य निधि आयुक्त , वेस्ट बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

ostablishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
प्र१५ परने की सम्भावना हो , पहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 

Schemo- as approved by the Central Goverment and as and 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने 

thereof, in the language of the majority of the employees. 
फा युक्तियुक्त अवसर देगा । 

5. Whereas an cmployee , who is already a member of the 
9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बी 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्पापन पहले अपना घुका his establishment, the employer shalt immediately enrol him 
है मधीन नही रह जाते हैं , या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

as a member of the Group Insurance Scheme gnd pay neces 

sary premium in respect of him to the Life Inşurance Cor 
प्राप्त होने वाले फायदे मिसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रह की poration of India . 
जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

avallable to the employees under the Group In uranco 
10. यदि किसी कारणवण , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 

Scheme appropriately , if the benefits avallable to the emp 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम फा संवाय करने में loyees under the said Scheme are onhanced , so that the bene 

fits available under the Group Insurance Scheme are moto 
भसफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 

favourahlo to the employees than the benefits admissiblo 
यूट रद्द की जा सकती है । 

under the said Scheme. 
11. मियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 

surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
की वसा में , उम मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों की pavable under this scheme be less than the amount that 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बाम । 

would be payable had employee been covered under the said 

Scheme, the emplover shall nay the difference to the legal 
फायवों के संपाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

heir / nominee of the employce as compensation . 
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 

8 . No amendment of the nrovisions of the Group Insurance 

Theme. shall he made without the prior anproval of the 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदारनामनिगितियां Regional Provident Fund Commigsirner , West Bengal rad 
विधिक बारिसों को बीमाकृत रफम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 

white anv amendment is likely to affect adversely the interest 

of the emnlovees, the Regional Provident Fund Conm s i- n 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के er chall before giving his approval, give a rens nable oppor 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

tunity to the employees to explain their point of view . 
[सं . एस .-35014/184/ 84-एस . एस . -4] . 

9 . Where. for any reason. the emnlovees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insuranco 
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Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment or the benefits to the 
employees under his Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled , 


___ 10. Where, for any reason, the onmployer fails to pay the 
premium etc , within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
tbo exemption is liable to be cancellcd . 


11. In casc of default , if any made by tho cmployer in 
payment of premium and respxnsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal 
heirs of the deceased member entitled for it end in any 
case within one month from the receipt of claim completo 
in alr respects " . 

No . S. 35014 ( 184 ) / 84-SS-IV] 


का . आ . 222 .-.-.मैसर्स टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया 
लिमिटेड 13/ 400 सिविल लाइन्स हमारी मगलोर कानपुर ( यूपी/ 993 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपअंघ अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उम्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 24 ) के अधीन छूट दिए आने के लिए आवेदन किया है ; 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ली , 
भारतीय जीवन मोमा निगम को सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्म मारी निक्षेप सात बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें ममुज्ञेय है ; 
___ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 27 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पसे उमाबस 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतौ के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपयों के पति से छुट 
देती है । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजन किया जाता है, तो , नियाजक , 
सामहिक मीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदरत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायरे अढ़ाये 
जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करे Tr जिपसे 
कि कर्मचारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपनन फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अर्थ न संदेय रकम सम रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होसी जय यह उन स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक या रिस/ नाम निर्देशिती को प्रनिफर 
के रूप में दोनों रफमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
____ 8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपायों में कोई भी मंशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने को सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनु 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 

9 यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक योमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नही रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा 
जा सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख में भीतर, . 
गो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को ध्ययगत हो जाने दिया जाता है तो 
छूट रदद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संधाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह छट न दी गई होती सो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
बाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हस्ताक्षर नाम निर्देशितियाँ 
विधिक वारिसों को बीमा कृप्त रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस - 35014/ 185/ 84 - एस . एस.-4 ] 


- अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन पादेशिक निधि आयुक्त, उत्तर 
प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियन की 
धारा - 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


S . O . 222, - Whçreag Messrs Tannery and Footwear Cor 
Poration of India Limited, 13 / 400, Civil Lines , Hazari Bull . 
glow, Kanpur ( UP / 995 ) ( hereinalter referred to as the said 
establishment) have applied for excmption under sub -rcction 
( 2A) of Section 17 of the Employces Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( herein 
after referred to as the Buid Act) ; 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रामि प्रम का संदाप , 
लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी 
ध्ययों का पहन नियाजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहित बीमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब उस 
संशोधन की प्रति संथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that tho 
employees of the said cs. abilshment ure , without making any 
separate contribution or payınent of picmium , in cnjoyment 
of benefits under the Group Insurance Schemy of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the bene . 
fite admissiblo under the Employees Deposit Linked IDAU 
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runce Scheme, 1976 (hereinafter referred to 
Scheme ) ; 


as the 


sold 


Scheme but for grant of this excription , shall be that of tho 
eniployer. 


Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions spcc fied in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby cxempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
prompt payment of the sum assured to the nort : nee / lcgal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of clam complete in 
all respects ". 

INo. S. 35014 / (183 ) / 84 -SS-IV] 


SCHEDULE 


1 . The Employer in relation to the said establishment 
shall submit such retuns to the Reg onal Provident Fund 
Commissioner , Uitar Pradesh and maintuin such accounts 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time. 


2 . The critoyer shall pay such inspection charges as the 
Central Govetient may , troin illfie 10 time. dinect under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the sakt 
Act, within 15 days from the close of every inonth . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, includ ng maintenance of accounts , 
submission of Iclurns , payment or insurance picmia, traster 
of accounts , payment of inspection charges crc . sílall bo 
boine by the employer , 


का . आ . 223 - - सर्स स्वास्तिक आयरन ऐंड स्टील रोलिंग मिल्स अमलोह 
रोड, मन्ट्री गोविन्द गद, ( पी . एन 1858 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपसंघ 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 22 ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीत्र सरकार का समाधान हो गया है कि उना स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रोमियम का मंदाय फिर बिना हो , 
भारतीय जीवन थीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रखे हैं और ऐसे पार्भचारियों के लिए ये फायरे 
उन फायदों से अधिक अनुक्त हैं जो कर्मवारी निक्षेन महबद्ध बीमा कीम 
1976 (जिसे इनमें इसके पश्चात् जना सम्म कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 
... अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) धाग प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विििदष्ट शो के अबीर रहते हुए , उस पासकार वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देतो 


4 . The employer shal display on ihc Notice Board of 
the establishment , a copy of the rules of the Group Insu 
rance Schemc as approved by the Central Government and 
ay and when amenacd , alongwtil a translation of the salient 
features theicof, in the language of the majority of the 
employees . 


5 . Whereas an employec, who is already a member of the 
Employees Provident fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted hnder the said act, is employed in 
bis establishment the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neccs 
sary premium n respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrangc to enhance the benefits 
available to the employecs linder the Group Insurance 
Schenie apropriately , if thc beneris available to the emp 
loyecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available linder the Group Insurance Scheme ale 
more favourable to the cmployees than the benefits admis 
aible under the said Scheme. 


अनुमूवी 
i . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक म विष्य निधि आयुका 
पंजाब को ऐसी विवरणियां भजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, सा - पर 
निर्दिष्ट करे । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Inst 
rance Scheme, if on the death of an entployee the amount 
payable under this scheme be less than thac amount that 
word be payable had employee been covered under the sud 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nomince of the employee as compensation . 


2. नियोगक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उना अधिनिना का 
धारा - 17 फी उपधारा ( 31 ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
निविष्ट पारे । 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखात्रों का 
रखा जाना यियरणियों का प्रस्तुत किया जाना, योमा प्रिमियम का संदाय , 
लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है , होने वाले सभो 
ध्ययों का वह्न नियामक द्वार किया जाएगा । 


8 . No amendment of tho provisions of the Group Insti 
rance Scheme, shail be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Uttar Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


4. नियोजक , फेन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
जस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की प्रषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाय , संस्थान के गुबमा पट्ट पर IT करेगा । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any nianner, 
the cxemption shall be liable to be cancelled . 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य विधि का या उक्त 
३ . िनियम क म न छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहने हो 
सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो , नियोजन, सामू 
हिन वीमा स्कीम के मवस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त वर्ष करेगा और 
उसफी वाक्त आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बोमा निगम को संदरत 
यारे गा । 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
prensium etc . within the due date , as fixed by the Life In 
Şurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to bo cancelled . 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsib lity for paym ot cf $ 311 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deca ed 
members who would have been covered under the said 


__ . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्फोम के अधीन कर्मचारियों को उप 
लम्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
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missioner, Punjab and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government inay 
direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 
miss on of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne by 
the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
estabilshment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as arproved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the emp 
loyees , 


कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उन स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी वात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उन रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त 
स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारितों / नाम 
निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का 
संदाय करेगा । . 
____ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपाबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त. अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 

9. यदि कि सोकारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा निगम 
की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन 
नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[सं . एस - 35014/ 19 1/ 84- एस . एस -4] 


5 . Whereas an emnlovee who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
hlishmont exemníed under the said Act, is emploved in his 
establishment, the employer shall immediately enrol him as 
a member of the Grour Insurance Scheme and pay nec - csary 
prerrium in respect of him to the Life Insurance Curporation 
of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emnlcyres under the Group Insurance 
Scheme appsopriateľv , if the benefits available to the emp 
loyees under the said Scheme are enhanced , so that the hene 
fits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the emrloyees than the benefits admissible 
under the said Scheme . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the an runt 
pavable under this scheme he less than the amount that 
would be payable had emnlovee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Schome, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund . Commissioner , Punjab and 
where any amend nent is likely to affect adversely the in 
terest of the emnlovees , the Regional Provident Fund ror 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
rportunity to the employees to explain ihrir point of 
view . 


New Delhi, the 10th January , 1985 


S .O . 223 . — Whereas Messrs Swastik Iron & Steel Rolling 
Mills , Amloh Road , Mandigobindgarh ( PN / 1858 ) (herein 
after referred to as the said estabilshment ) have applitd for . 
exemption under sub - section (2A) of Section 17 of the Emp 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
ready adopted by the said estabilshment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said esabilshment are , without making any 
separate contribution or payment of premiurrs, in enjoynient 
of benefits under the Goup Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


10 . Where for any reason, the employer fails to ray the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporwion of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelied . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and surject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


11. In case of default, if any made by the employer in pay 
ment of premium and responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nom nees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


SCHEDULE 


__ 12. Upon the death of the members covered under the 
Szheine the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee / legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case willin one month from the receipt of claim consplete 
in all respects ". 

INo. S. 35014 ( 191 ) / 84- SS-IV] 


1. The employer in relation to the said estabilshment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 


214 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 1984 /PAUSA 29 , 1906 


[ PART II - SEC. 3 (ii ) ] 


निर्देशिती को प्रतिफर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का 
संदाय करेगा । 


का . प्रा . 224 - सर्स मंजिल कास्टीगंस , 730, इनस्ट्रीयल एरिया लुधियाना 
( पी . एन / 6431 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 
का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीम छूट दिए जाने के लिए प्रावेवन 
फिया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, फिसी पृथक अभिदाय मा प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिफ बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबन्न धीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उम्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


____ 8. सामूहिफ बीमा स्कीम के उपाबंधों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि भायुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 

और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, प्रपना प्रमु 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युस्ति 
युक्त अवसर वेगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपमा चुका 
है प्रधीन महीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रदद की जा 
सकती है । 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्त 
पंजाब को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार , उम्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 3क ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
निविष्ट करे । 

3. सामूहिक मीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं का 
रखा जाना विवरणियों झा , प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम. का संदाय 
सेखामों का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय प्रावि भी है , होने वाले सभी 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उस मशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजफ उस नियत तारीख के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
प्रसफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो 
यदि यह छूट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायवों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस म के अधीन पाने 
बाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देमितियों /विधिक 
पारिसों को मीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस - 35014/ 192/ 84 - एस . एस - 4] 

ए . के . भट्टाराई, प्रवर सचिव 


S .O . 224 . — Whereas Messrs Munjal Castings, 730 , Indus 
trial Area , Ludhiana (PN /6431) (here - in - after referred to as 
the said establishment) have appliod for exemption under sub 
Bection (2A) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provis ons Act. 1952 ( 19 of 1952 ) 
( kereinafter referred to as the sald Act ) ; 


5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि फा या उक्त 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्प है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामहिना बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरगत वर्ज करेगा 
और उसकी बामत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 


And whereas the Central Government is satisfied that 
the employees of the said cstablishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance wtich are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( here-in - after referred to as the said 
Scheme ) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establlabment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनु 
शेय है । 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commig 
sioner , Punjab and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may direct 
from time to time . 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यवि किमी 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम हैं जो कर्मचारी को उस वणा में संदेय होती जब वह उक्त 
स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time. direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the sald Act , 
within 15 days from thọ close of every month , 
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3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, incluüing maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


NATIONAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

Reference No . NIT 2 of 1984 


PARTIES : 
Employer in relation to Ind an Farmers Fertilizers Co . 

Operative Ltd . 


4 . The emplover sball display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended . alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language all the majority of the employees . 


AND 


Their Workmen . 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said ict, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol tim 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpora 
tion of India . 


PRESENT : 

Mr. Justice M . P . Singh - Presiding Officer , 
APPEARANCES : 
On behalf of Management - Mr. D . C . Gandhi, Advo 

cate with Mr. Madho kapoor, Advocate and Mr. 
Murari Sharma, Advocate . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme, 


behalf of Workmen - Mr. R . J. Mehta , President for 

IFFCO Karamchari Sanch , balol and Phulpur. 
Mr. C . R . Vanniar, General Secretary for IFFCO 
Employees Union , Kandia , Nobody for IFFCO 
Employees Union , New Delhi. 

INDUSTRY : Fertiliser 
1 . INTERIM AWARD 


7 . Notwithstanding anything contaified in the Group Insu 
tance Scheme, if on the death of an employed the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir nominee 
of the employee as compensation , 


8. No amendment of the provisions of the Group Insur site 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner ; Panjab and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


This application dated 16 July 1984 has been filed by 
Kalol Union and Phulpur Union of the IFFCO for interim 
jelief from 1- 6 - 1982 in a pending reference . The prayer is 
to make a direction on the IPrco to pay 15 % of the 
wages a , interim relief to be adjusted against the final award . 
In this case the reference has been made under order dated 
202- 1984 by the Central Government to this National Tri 

nal under section 7B ( read with sub - sect on IA of section 
10 ) Of the Industrial Disputes Act, 1947 on the question 
whether the wages , pay scales and jates of increment, the 
existing rates of dearness allowance , washing allowance , 
house rent allowance , city compensatory allowance , shift 
allowance , conveyance allowance of the workers of IFFCO 
shouid he revised . If so , from what date and with what 
details . It is also on some other questions, that is , on 
questions. 


9 . Where , for any reason , the employees of the said establish 
ment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the em 
ployees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


Whether workers hanlding cash should be paid cash 
handling Allowance ? If so . from wirat date and with 
what details ? 


10 . Whers, for any reason , the empioyer fails to pay the 
premium ctc . with n the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the rolicy is allowed to 
iarse , the cxemptiori is liable to he concelled . 


11. In case of difault, if ary male by the employer in 
payment of premium and responsiblity for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of 
Geceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee / legal 
heirs of the deceased member entiiled for it and any 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects " . 

[No. 9. 35014 ( 192 )|84 - SS - IVI 
A .K . BHATTARAT, Under Secy . 


Whether workers perform ng jobs of other grades should 
be paid acting allowance in addition to their own grade pay ? 
If yes , from what date and with what details : 

Whether the existing rate of Contributory Provident Fund 
should be revised ? If so , from what date and with what 
details ? 

Whether the job classification of each workman should be 
dons in consultation with the Union ? . 

Whether the retirement age of workers should be increased 
to 60 years ? Whether a retirement scheme should be for 
mulaied in consultation with the Union ? 

Whether the House Building Loan Scheme should be for 
mulated in consultation w th the Union ? 


New Delhi, the 5th January , 1985 


The main reference thus takes in several matters for ad 
judication and very large issues have to be gone into as 
also the necessity for revision has to be decided at the final 
adjudi :ation . All the parties have fled the r written state 
ments . in the opinion of the Central Government the dispute 
involves a question of National Importance and is of such 
a nature that industrial establishment of the ind an Farmer 
Fertilizers Cooperative Ltd ., situated in more than one state 
is likely io be interested in or affected by such d spute and 
that his dispute should be adjud cated by National Tribunal. 
The said reference is pending before this Tribunal. As a 
result of this reference the Gujarat reference No. 58 % of 
1979 stands quashed under section 10 ( 6 ) of the Industrial 
Disputes Act. The present petition prayed for interim relief 
of 15 per cent of the wages has been filed during the ren 
dency of this reference . 


S . O . 225 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1937 ( 14 of 1947 ) , the Cential Government 
hereby publishes, the following interim award of the National 
Tribunal at Calcutta , in the industrial d spute between em 
ployees in relation to the Indian Farr Fertilizers Coopera 
tive Ltd ., and their workmen whi.h was received hy the 
Central Government on the 27th December, 1984 . 
1355 G1/8 .1 - - 10 
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- = 
2 . Indian Farmer Fertilizers Co- operative Ltd . (IFFCO ) 

the wage - structurc and if such a claim is referred 
is Asia s largest co -operative and India s highest producer 

for industrial Adjudication , the adjudicator would 
and marketer of fertilizers . It is owned by millions of 

10t normally be justified 11 rejecting it solcly on 
farniers through 25 ,000 cooperative socicties. It has three 

the ground that enough time has not passed after 
plants Kandla , Kalol und Phulpur, Its well-knit marketing 

the making of the award , r that material changes 
net -work through -out the country chanacllises products 

in relevant circumstances hall not been proved . It 
through co -operative societies, Farmer s scrvice centres and 

is, of course , not possible to lay down any hard 
other public sector agencies. Approximate number of work 

and fast rule in the mater. The quest on 29 to 
men cmployed in the manufacturing units of IFFCO arc 

revision must be examined on the merita in cach 
these : 

individual case that is brought before the adjudi 

cutor for his adjudication ." 
Workmçi No 11 - W Jikmen Total 

As held in Freach Motor Car Co. v . the r workmen , 1962 
Kulol Unit 

118 

II LLJ 744 at page 745 " It is now setuled that the principle 
Kandla unit 

848 

8 

929 of industry - cuir -icgion has to be applied by an industrial 
Phulpur unil 

331 tios 

court when 10 proceeds to consider questions like wagc 
Structure , dearness allowance and similar condtions of 

service . In upplying that principle industrial courts have 
At the marketing division of IFFCO in different states of 

to compare wage scales prevailing in similar concerns in the 
India the worknien are 1092 and non -workmen 222 . AL 

region , with which it is dealing , and generally speaking, 
tho head office at New Delhi the number of workmen is 

similar concerns would be those in the same line of 
163 and non -workmen 70 . The total number of workmen 

business as the concern with respect 1o which the disputo 18 
are 3600). The present application for interim relief was 

under consideration . Further , cven in the same line of bust 
made only by two unions Kalol and Phulplit unions, 

ness, it woull nit be proper to compare , for cxample , a 

small struggling concern with a large flourishing concern , 
3 . Before I citer into the merit of the interim relief 

Regard ng the said aspect of the matter, the extent of busi 
petition I would like to gention that there are two main 

ness carried on by the concerns, the capital invested by them , 
principles involved in the process of fixing or revising the the profits made by them the naturc of the business carried 
Wago structure : 

on by them , their standing , the strength of their labour 
(i) The finanu.al capacity of the industry to bear the 

force , the presence or absence and the extent of reserves , 

the dividends declared by them and the prospects about the 
extra wages ; 

future of their business and other relevant factory have to 
(ii) The prevailing wage -structure on an industry cum by borne in mind for the purpose of comparison . A small 
region basis. 

concern cannot hc compared with a large concern . Thus 

when there is a large disparity between the two concerns i 
In workmen of NEW Mills V. NEW Mills, 1969 II 

the same business it would not be safe to fix the same wage 
LLJ 782 it was observed : 

structure as in the large concern without any other consi 

deration . The question whether there is large disparity 
" In a number of decisions of the Supreme Court and 

between two concerns is, however, always a quest on of fact 
of the industrial tr .bunals, it has been laid down 

and it is not necessary for the purposce of comparison that 
that two principal factors which must weigh while 

the two concerns must be exactly egnal in all respects . All 
fixing or revising wage -scales and grades aro : How 

that the tribunal has to see is that disparity is not so large 
the wages prevailing in the establishment in qucs 

as to make the comparison unrcal. 
tion compare with those given to the workmen ut 
similar grade and scale by similar establishments 

( 1962 - 1 ILJ 271 : 302 . Referred to ) 
in the same industry or in their absence in similar : The contention that there would be no justification for 
establishments in other industr es in the region and 

incrças ng the wage - scale in a case where thc concern is 
wbat wage scales, the establishment in question call 

paying the highest wages 25 compared to other similar con 
pay without any undue strain on its financial re 

cerns engaged in the same line of business and working in 
sources. In considering the first question , the iri the sainc area could not be accepted . Otherwise it would 
bunal has first to ascertain whether there are com mean that if a concern is paying the h ghest wages in a 
parable concerns in the same industry in the region . particular line of business there could be no increase in 
In doing so it has to take into account the extent wagçs in that concern whatever may be the sconomic condi 
of business , the capital invested , the profits, the tions prevailing at the time of the dispute . Where a 
nature of business , the standing, the strength of concern is paving the highest wages in a particular line 
labour force , the reserves , if any, the dividends paid , of business there shoulj be greater emphasis on the 
the future prospects of the business of concerns region part of the industry cum region prniciple , 
put forward before it as comparable and other thougti it would be the duty of the industrial court to sec 
relevant facts. Obviously there can be no compit that for the purposes of comparison such other industries 
rison between a small strugging unit and a large 

in the region are taken into account as are as nearly similar 
Nourishing concern of long standing . Where there 

to the concern before it as possible . Though therefore , in 
are no such comparable concerns in the satne indus 

a cace where a particular concern is already raying the highest 
try in the region , thc tribunal can look into con 

wages in its own line of business , the industrial courts would 
cerns in other industries in the region for com 

be justificd in looking at wages paid in that region in other 
parison but in that case guch concerns should be us lines of business , it should take care to see that the concerns 
similar as possible and not disproportionately large 

from other lines of business taken into account arc such as 
or absolutely dissimilar ." 

areas nearly similar as possible , to the line of business 
As regards the question as to how the financial capacity cared on by the concern before it . It should also take 
of the industry to pay the additional burden should be care to sce that such concerns are not so disproportionatcly 
determined , it was observed in Workmen of Gujarat Electri large as to afforsi no prorer basis for comparison. " 
city Board . Baroda v . Gujarat Electricity Board , Baroda, 
1969 - II J.LJ 791 that the nature or duties nerformed by the 

In Workmen of Guarat Electricity Lourd Vi Gujarat 
industry as per the statutory provisions should be consider 

Plectricity Board , 1969 II LLT 791 at rage 798 it was said : 
ed as also the activities which the statute requires it to 

... ... In Williamsons (India ) (Private ) Ltd . v . its workmen 
carry . 

( 1962 – 1 LLJ 302 ) th s Court clearly lit down wliat criteria 
In Workmen of Balmer Lawrie and Co. Ltd , v . Balmer 

had been cstablished for considering what are comparabic 
Lowrie and Co . Ltd ., 1964- 1 LLJ 380 it was held : 

concerns when dealing with a question of wage - fixation. It 

was held at page 305 : 
" . . ... . If the pay ng capacity of the employer increases 
or the cost of living shows an upward trend , or 

... This Court has rentatedly observed that, in consi 
there are other anomalies, mistakes or errors n 

dering the question about comparable conceus, tribu 
the award fixing wage - structure , or there has been 

nals should bear in mind all the relevant facts in 
a rise in the wage-structure in comparable industries 

relation to the problem . The extent of the business 
in the region , industrial employees would be justi 

carried by the concerns , the conital invested by 
tied in making a claim for the re - examination of 

them , the profils made by them , the nature of the 
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business carried on by them , their standing, the 
strength of their labour force , the presence or 
absence and the extent of reserves, the dividends 
declared by them and the prospect about the future 
of their bus ness - these and all other relevant facts 
have to be borne in mind . . . . 


Similar view had been taken in Workmen of Balmer Lawrie 
and Co. v . Balmer Lawrie and Co . 1964- - I LLJ 380 at 


385 . 


In 1984 Gujarat Law Reporter 566 at was observed : 
" It is clear from the judgement of the Supreme Court 

that : 


In my opinion the following three factors are to be consi 
acred in the matter of granting interim relief. All the three 
milist be considered together. None alone is sufficient, They 
are : 
( i) There must be a good prima facie case for revision 

of wages at the time of final adjudicat. on , that is, 
there should be prima facie evidence to show that 
the financial position of the industry is able to pay 
the increase in wages and there should also be 
materials to show that there is pronounced disparity 
in the wages which are being paid in the industry 
in question and the wages which are being paid in 
s milar concerns in the region . 
Whether on the facts of the particular case it is 
necessary to grant such relief as for example whe 
ther the workmen are living under an intolerable 
strain or real distress owing to having been an 
appreciable increase in the cost of living in the past 
years without a corresponding rise in the pay or 
allowance. In other words there is urgency or 

immediate need of granting such relief ; and 
( iii) Whether there would be unicasonable delay in 

d sposing of the main reference . 


( i ) Region - cuni- industry principle is not a static and 

invariable rule and its rationale is that it is expe 
dient that ordinar ly all comparable units in the 
Same industry in the same region ought to have 
cqual production cost and equal competitive foot 
ing ; 


( 11 ) But the concept of region is a broad concept and 

not necessarily confined to state and it may differ 
from industry to industry and from time to time. 


(iii ) Similarity of economic conditions would be a guiding 

factor to determine the region . Some of such 
conditions are consumer price index , concentrat en 
and development of the concerned industry in the 
geographical area access to raw material tuansport, 
nearance of market, availability of labour and type 
of market ; 


( vi) Since it is impossible to have two identical regions 

or units, it would be necessary aot only to find 
out similarities but also to find out dissimilarities 
and differences and to make suitable adjustments 
or allowances for the same. Here also rigid ty and 

golden scale neet not be applied . 
( V ) If there are large number or conpurabic units in 

the same industry in that region , it would be proper . 
to compare with comparable linits in the same 
region . 


( vi) Otherwise it would be proper for the Tribunal to 

look for comparable units in the same industry 
in other or adjoining region i respective of the 
State boundaries or to look to simliar other industry 
in other line of business in the same region or 
other adjoining region , and 


( vii) While comparing two units (whether in the same 

region or in the same industry or not ) the Tribunal 
ought to take care to see that the iwo units are 
comparable having regard to the guidelines indica 
ted in the Williamson s .70 the Supreme Court, 
such extent and nature or business, capital invested , 
profits, expenses,div dends, standing labour strength , 
future prospects etc . 


It is theiefore to be seen as to whether there is good 
prima l acie case ; and whether on the facts of this case it is 
necessary to giant the interim relief and whether there 
would be unicasonable delay . Sri R . J. Mehia argued that 
the applicants have a good prima acie casc . A perusal of 
the application for interim iclief dated 16ih July 1984 filed 
by the two unions it will appear that onic aspect of their 
case as stated therein is that there was a draft settlement 
agreed to by the parties . It is urged that at the time of 
negotiation the management had consented to give 15 % 
jise of the wage -structure . It is stated in para 6 of the 
interim relief petition that the implenientation of November 
settlement of 1979 in respect of voch Phulpur and Kandla 
Plant resulted into heavy financial losses lo many workmen , 
that this fact was accepted by the Co- operative during the 
negolation with the unions and a settlement ( annexure A 
to th : interim relief petition ) was reached between the unions 
and the co - operative to compensate such of the workmen of 
beth Kandla and Phulpur Plants who had lost heavily for 
signing the settlement. A copy of the settlement negotiated 
with the Co- operative which is sa u to have in the draft 
form attached to the present interin relief petition and 
inarked as Annexure A . In para it is stated that the 
Said draft seillement also puts to an end to the issues of 
vige revision and other matters in respeci of Kalol work 
men . In para 8 it is stated that the draft settlument referred 
to hereinatove also provides not only scitlement of dispute 
lor Kalol Plant workmen but also coniains certain payments 
so be made to workmen of both kandla and Phulpur Plants 
by way of compensation for the heavy losses caused to them 
l ecause of the illegal change effected in dearness allowance 
scheme by introducing forcibly industrial dearness allowance 
in place of central dearness allowance and so by way of 
in terim relief this National Tribuna ! may be pleased to 
iward the terms of the said drait settlement as Interim 
Relief in the first instance. In para 9 (al one of the grounds 

Ten for interim relief is that at the time of negotiations 
the management itself was will ns to give a minimum rise of 
15 % in wage structure . In para 10 2 prayer is made that 
the Co -operative be directed to pay to every workman 
as interim relief, benefiis already agreed to an set out in 
Annexure A . The question is whether even prima facie 
this draft scttlement can be relied upon . In my op nion 
not. It is to be noticed that the alleged draft settlement 
( Annexure A to the interim relief petition of the two con 
cerned unions ) does not bear the signature of any representa 
tive of the management, no one has siened for the manage 
men :. There are endorsements on it to the effect " without 
prejud ce" and " terms set out herein would stand withdrawn 
if they are not accepted by the 50 , icty " . Not only this , 
ê photostat copy of the draft settlement which is Annexure 
E to the written statement of the union dated 11 - 6 - 1984 
does not even bear the signature of Sri R . J . Mehta and 
prima facie therefore the two draft settlement differ from 
one another. No date of execution on the said dratt. In 
his affidav t dated 15th September 1984 Sri A . K . Jaiswal 
said that on further negotiations a fresh gieed draft was 
finalised letween the Co - onerative to the union on 30 
Octoler 1983 and the said finalised draft i Annexure A to 
the interim ielicí retition but Sri 1 . . Das chairman of 


( viii) It is permissible to devide the industry or employers 

and classify them according to their paying capa 

city of gross revenue. 
4 . After laying down the general pr nciples of wage fixa 
lion or wage revision I will now come to the merit of the 
interim relief petition . It is now well settled that interim 
jelief can be g ven according to the decision of the Supreme 
Court in Management of Hotel Imperial, New Delhi v . Hotel 
Workers Union , AIR 1959 SC 1342 and as per decision of 
the Patna High Court in Management of Bihar Electricity 
Board , Patna v . their workmen , 1971- - ILL 389 hut as held 
in this Patna case : 


" In either case it has got to take form of an interim 

award and in that event the Tribunal must deter 
mine that there is good prima facie case in favour 
of the workman for final adjudication and there 
fore , on the facts of a particula - case . granting of 
interim relief by the interin award is necessary . 
In absence of such an adjudication of the kind just 
indicated by me, the Tribunal is not competent to 
grant interim relief to the discharged workman ." 
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seuns of farmers are the it, mbers ui Such cooperative 
ivniciil s ord that he contribui wn of the Cootral Govern 
ident i. the hars capital of IFFCO is about ki. 49 .29 crores 
is against R . 38 . 24 croici contributed by at least 25 , 000 
cylicitiral cooperative societies . He urged thui but for the 
luct liitto received ine foilulting Zillounts of subsidy 
filmit .: Central Governmeni, FTCO Wild not have heen 
n jincial courd position : 


IFTCO Karamchari Sangh halol has said in his alidavit 
duted 3 September 1984 that negotation took place on 31st 
Cciober 1983 also . Sri R . j . Mchiu in his letter dated 
13- 11. 1983 sa d that several difference s still existed between 
tlie management and the union . The draft settlement irself 
mentions that negotiations were complete befor : 31st Octc 
hur 1983 . It is turther to be noticed but there is alsolutely 
no material on record to show ihat the said drait : titlement 
was ever given to the management of FCO . Further 
moic it is to be noted that the letter of the 11 . naging director, 
JFFCO to Shr . R . J. Mehta datej 23 - 11- 0933 that though 
various discussions took place at rifferent planes no settle 
ment on all the issues had been reached. These circums 
iances throw serious doubt us 10 vtcihel there hud beel) 
any settlement between the pa tils. Ai icast it can salely 
bc said that no prima facie case , far less . çood prima facie 
case is made out on the basis of the alieged draft vit ement 
( Annexure A to the interim relief periton ) . 


Yeai 


1107 of upsidics received 
1 :00? tlic Cul Government 


Rs. in crores : 


1977 .70 


1978 - 79 


20 .33 


1979 - 811 


32 . 93 


1980 -81 
1981- 82 
1982- 83 


4. 55 
Isi .77 
85. 3 .1 


. . Next we have to consider the cap .iciiy oi thow industi ! 
iu pay. Sri R . J. Mehta appearing for the (Vis applicallt 
unions contended that the Co -operative is financially sound 
uru can afford to pay even the living wage in the workmen , 
that the interim increase of 15 % oi the wages would bring 
their wage level not even to the fair wive level. He isined 
Vui that the Co - operative hay nad libit protits in the last 
sx years ending on 30th June, 1983 : 


Year 


Rs. in lakis 


1977 - 1978 
1978- 1979 


1979 - 1980 


3 ,662 . 18 
1,569 .55 
2 , 175 . 74 
1, 849.85 
1.137. 16 
4,418 . 1 .1 


1980 - 1981 
· 1981- 1982 
1982 - 1983 


He said that 1CO had also recived it rciin loan of Rs. 122 

Iorcs al á 101V veliige interest te i 11, 186 from various 
11 :00al insiitutions and it is also obligeci io tale - upon other 

bligations. He pointed out thilt IFFCO liad already invested 
190 . 4 than Rs. 61 Tols in SRBHCO , is subsidiary com 
pany, set up to minutaclure willisers in Gujarat ; that it 
had investou : 6 crors in Injustines Chmique Du Senegal 
( 1. C . S . ) , that in order io bave regular supply of Phosporic 
acid with is : lw anaiariai for Kanula pladſ of IFFCO , it 
has womniled to contribute a further sum of Rs. 6 . 5 crores 
10 Mests davari Fertilisers Hyderato for the creat on of 
feruilisur producten capacity und that CO is not likely 
to get any relurn out of these insessment for some t me to 
( 01.12 . He furthca siid that (TFCO is committed to coniri 
Late Rs. 55 crores towards the cost of its new fertilisers 
picjcct buing set-up at Acili : (Parcilly , in Uttar Pradesh and 
ihrere 1 CD is a larmurs Co -operative suciety suppor 
ied by the ( 10i Government. Th : submission of Sri 
Ganahi find suppors from the materials 0 .1 record and prima 
facie here in ro rood reasing to reject them 15 baseless . 
I accordingly hold that no prima fucic case has been made 
deset by the two concerned unions regarding the soundness of 
la financial cartzity of the crop rative . 


It is said profits were earned by the Co-operatic on an iverage 
pa d up capital of Rs. 81,01, 44 . 755. He sug.initud that the to . 
reserves in cotfers of the Co -cperative as on 30th June, 1983 
were Rs. 1 ,93,85 , 56 ,401. lii alppir wf his argumcni Sri 
Vilehta has submitted statistical data ilon : the balance - shect 
of tñe Co-operative. Mr. Günahi arguit d that the statist. cal 
Jata submitted by Sri R . J . Nehti do ry depict its surret 
fiiclue 18 Sri R . J . Mchta had ne takva into consideraton 
the subsidies received by the iFFCO from the Central 
Gover rment and exejn the corrraiative statenicnts uſ capital, 
reserves , profitab. lity , sic , hown by SiRJ. Meya had not 
been quoted in the right manner . Ho pointed out tha: The 

illing prices of fertilisers to be suppinel to the farmers at 
their doorsteps were periodically revisej by the Central 
( cvernment; ihat large parts of the inputs and raw materials 
were also to be purchased by IFFCO di Prices fixed by the 
Central Government and hence ther ? 11 as 10% - 0110 10 ; 
IFHOC to make profits on is own liess Subsidies were 
received from the Government of Inciu . S : i Gandhi has 
referred to the ailidavil di Srik K . Gr iu for th rurp0 .24 
O showing the financiai results for the period 1977-78 tu 
11: 2 - 8. ; that during the period 1977- 7X to 1 . 82 - 83 uſter 
tüking into consideral on the survidis received from the 
Central Government the working results of the last sis 
years show that here is nei loss of Rs. 1 . 82 lakh . 


6 . Si R . ). Menta next subunitsed that the present salary 
tage structura including the dearness allowance was fixed 
Sone have years back in respect of he workmen of Kandla 
alled Phulp plants under their veillemen , with the Co 
onerative and some nine years igo in 10 , " cct of workmen 

Karol pod under the settle1301 datel 5 July 1975 and 
hence be suby structure in all the three plants have become 
10pluieiy ( utcaied . te urred thit in this view of the 
miter there is nerd fu ; letisieill of tages and that a prima 
fawid ar biai 115ch rade Ou ! or this roach also . This 
wrgument i , dui !11, ress te in view of the 113 settlements 
aduziticaly lived at between the manawinent of IFFCO 
( 112 . sije dit 0 ! ! : unions on the other. Admittedly the 
tiri tirtite setilcurent with Kulol union has arrived at in 
July 17.5 cffective from 1. 1. 1973 lipto the period of 30th 
January 1977. Tito Sottlerrcrt continued to be in force 
listo & January 1979 when it !", term nat : by Kalol union 
to all these years they word letting th : wges including 
parue allowano2 ryable ind ;r the Central Government 
Darnesi 4 ! ! ! 1 : . Schere . Under th . 1911 . ment entered 
into hv ere . s h ::V : hon ein !uided hy grceinent. 
It is roi hoceio ." Oponio kri iu) con . ! 12: Die Wage 
hác cut bon reri ; ! in ii ſ k ? ) niske tor 9 vears . 
Not only 11, . There Wit S& . ;!!! ! irinal in settlement bet 
Ivecn the said 127 : 11.19eoient r with all u ons except kalol 
which wilm : f. Trum21 Juiy 1979 ind as in force ipto 
2012 Jun , 1042 . This second eitherynt pas arrived it in 
Vul ? ber 1974 Blo ! won als , card, tha benetits 
nd advantag . the sound c lement latit dhe refused to 
sion . The von seitlemening time ! 1 retween the 

rond 1880 workmen Koi roppsp por only 2060 
+ ) tba Workmen , Th . 112111110cnt 0 IFFCO had fordiu 

** d . 177797 V o lit batutt n ll the 11th hor Kalol 
Jeleb :19, 0 ) dipy ined alout. Vr. 6 : 11 no ntre 014 that 
Ten iftar revision of wages in " usrect of Kandla , Phulp 
mi Dolhi falu ) 11.79 gettingR 200) Glic and je gotting 


Therefore the picture whici, hun beri bildirdi. Su R . J. 
Sent: is not so easy to 22: 1. W cann : t igacre ihe 
nature of activities cairied on by the Cooperat sa Sri 
D . C . Gandhi for the managch.. il prd to persuant to 
the policy of the Central Governücnt io svelan cultural 
economy in the country , plants for nailfacturing ferilizers 
Wale established with the helm vi inte · ( tr.in i . Centrai 
Heternment and tha : this poi, ale da imzols , f large 
quintilies of fertiliser , by upending h : forciun Lindur ; 
that as per this policy milions of farmors 

to 
be supplied fertilisers it2 s low rates vi in tesbis it their 

oorsiers For this purpoL cart ( rasern eni 175 
large 2010unts of subsidies to all the culier plants in the 
cClintry whether such plants aic in pull - W311 CD Con 

nerative sector or in private 62 ; :* . Mfr . Panduu rille 
that IFFCO is :: cooperative sicity established 11 : formers 

Det tire cocities sproud ges thropoli! the untre and 
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ihs same till today. As alieady stated the second settlement , 
regained in corce uplo 30 June 1982 . The workmen of 
Malol therefore cannut complain that their wages bad not 
ben revised from July 1911. in the year 1983 there were 
ilesii demands by the various unions in the month of July 
To Sepieinder. The present reference was made on 20th 
* ebruary 1984. From the above it is quite clear that the 
first tipart.ie settlement rentained in torce till 8 january , 
1979 in respect of the wurkmen of Kalol plant because that 
is the date on which that settlement was terminated by them , 
under nouce dated 8 - 1 - 1919 It appears that after terminat 
ing the first tripartite settlement he Kalol uniun raised tresh 
cbarter of demands which were for adjudication by the 
Gujarat Tribunal in reference 588 of 1919 . In that case 
arguments of the management were over in April 1982 but 
he Kaloi union did not argue the case for about 18 months. 
As a result of the present refcrence to the National Tribunal, 
the Gujarat ruference was quashed . In view of these cir 
cumstances the salary stiucture of the workmen of the 
three plants including the Kalol plant cannot be said to be 
outdated . The contention is rejected . 


7 . Su R . J. Mehia next contended that the total emolu 
Dienis oi nne workmon concerned in this reference were lower 
han those applicable to the corresponding categories of the 
workmen empioyed by public and private sector units in the 
reg .on ; thai in conipar son ihe emoluments have become 
smaller aliu smaller in the last one decade because of the 
Sicep rise in All India Working Class Consuiners Index 
numbers ( 1960 = 100 ) base since the sgning of the two 
Swirlenents in November 1970 and the saltlement of 5 July 
1975 and that there has been a rise of 211 points from 
November 1679 till the date of the fil ng of the presént appli 
cation . He also submitted that in tre case of most of the 
public sector units , revision in the workmen s emoluments 
have been made in the last two years . bie further submitted 
Thar conditions of service other than the basic waye struc 
fare and dearness allowance were equally poor and interior . 
in continuation of his argumeni he also said that the Co 
Qicrative had been paying sumptuous salaries and allowances 
to its directors and executives and more to the managing 
director . In my opinion the contention is vague and is of 
general nature and not supported by facts and figures. The 
application for interim relief does not state as to which are 
the s milar comparable concerns in which higher wages are 
raid and there is any pronounced disparity of wages between 
The IFFCO and other concerns. The application does not 
state what wages are paid in any other similar concerns and 
what are their economic conditions as compared to the 
IFFCO . The management of IFFCO has den ed the alle 
gation . Sri Gandhi for the management submitted , and in 
my opinion rightly , that IFFCO is an all India organisation 
and hence its dearness allowance scheme should be comparea 
with all ind a level fertiliser industry. He has submitted 
that the IFFCO s dearness allowance scheme compare favour 
ably with National level organisations; that the pay scales 

nd the other crnoluments of the workmen in IFFCO com 
rares favourably with o : her all India levei organisations in 
similar industry . He has also ponied out that there are 
around thirty thousand employees cranloyed in National 
lavel fertilizer industry . namely , National Fertilizers Ltd . , 
Rashtriya Chemical and Fert lizers Ltd ., Fertilizers Corpo 
raiion of India ; that besides the estabilshments run by 
National Fertilizers L mited etc. as aforesai.. there are other 
estabilshments in the fertilizer industry like Gujarat State 
Fertiliser Corporation ; Gujarat Narmada Valley Fertiliser 
Corporation and some others in rivate sector as well. The 
existins, wiges and service condit ons of the workmen / em 
rlovees of the IFFCO on the wholc compare favourable 
with those prevailins for their counter- parts emploved in 
various units of the National level fertiliser industry in the 
country . The cmnloyers /workmen employed by EFCO are 
also hetter of ihan their counterparts employed hy the 
Central Governinent As regards the doornpas allowance 
being paid to thn emplovees /workmen of IFFCO , as nrinted 
nut earlier . all event Kalol workinen are being paid Dear 
ness Allouance pinder Industrial T . A . Scheme. under which 
neutralisation at the rate of Rs. 1. 30 map noint shift in cost 
of living inrlax numham is allowart. All employees emnloyed 
in natinral level fertilisas irrhucirt mit 1 heiny hrid dear 
pois allowance in ler IndustrialD Srbama nreviding for 
neutralisation at the same rate of Rs. 130 ner point shift ; 
" lint a committaa h7 hann innoining by the contral Govern 
mant to it into this question of payment of dearners 3 ! 103 . 
konte to the employees in the country headed by Sri 


bhuothalingam has also recommended the payment of dear 
ness allowance at the rate of Rs. 1. 30 per point of rise . In 
2dition , ine workmen are also getting a large number of 
Other fringe benents and allowances. Large number of items 
ncluded for compiling the Consumner Price Index dre addi 
tionally being convered by the fringe benefits / 
allowances being given to the workmen of IFFCO . Therefore , 
With the existing rates of Industrial dearness allowance, 
Lifectively the workmen are being compenstated . He has 
rcferred to Hindustan Times vide 1963 I LL p . 108 in 
Vluch the Supreme Court has held that wh le fixing emolu 
Dlents , the effects thereof on national economy and the 
n !« Icst of consumers should not be side tracked . He submits 
that about 30 ,000 employees of the national level fertiliser 
plants are spread throughout the country and the wage 
pluvuiling for the employees / workmen of IFFCO compare 
Hisije favourably with those prevailing for the employees of 
tbe un ts offices of the National level fertiliser industry all 
over the country . He has shown chaits to cstablish that the 
lotal emoluments that the workmen in the lowest grade em 
flojod at Kandla /Phulpur /Delhi and Marketing Offices as 
on 1 January 1984 received , were Rs. 988 .53 as against the 
couter -part employed in National Fertiliser Limited received 
Rs. 133 .79 and Thai too after revis on effective from 1 - 1 - 1983 ; 
that thu unskilled worker in Gujarat Narmada Fertiliser 
Corporation received Rs. 930 after revision effective from 
1- 1 - 1984 . The lowest grade employees employed by the 
Central Government received Rs. 604 .93. The charts fur 
ther show that the workmen employed by IFFCO in other 
categories also received h gher total emoluments than their 
counter-pa : Is employed in National Fertilisers Limited , Guja 
12 ! State Fertiliser Corporation and Central Government. 
liis submiss on are supported by facts and figures which are 
on record . The submissions of Sri Gaudhi cannot be said 
to be unfounded . There is thus no prima facic case for 
revisions of wages. 

8 . Sri Mehta for the concerned unions contended that 
only threu percent of the profits go to the employees 
benefits though there s high production and high profits to 
the Co - operative and this should be a ground for granting 
ili erim relief . Suflice to say that the question of interim 
relict wannot be decided on the basis of such an argument. 
It has to be decided on principles . The contention is rejected . 

9 . Sri R . J . Mchia argued that the second tripartile settle 
meni of November 1979 was unjust and unfair because the 
introduct on of the industrial dearess allowance scheme 
ir: this settlement caused reduciion in dearness allowance of 
Kandla , Phulpur and Delhi workmen who were parties to it . 
He relied on the case of Harbertsons Ltd . v . 
workmen of Harbertsons Ltd . and others , ( 1977 ) 
2 SCR 15 . On the other hand Sri Gandhi for the 
Italiagement argued that the fairness and justness of the 
setilenent should be examined with reference to the s tuation 
as it stond on the date on which it was arrived . He relied 
on New Standard Engineering Co . Ltd . v . M . L . Abhyankar 
, and others , 1978 I LLI 487 ( SC ) and Tala Engineering and 

Locomotive Co . Ltd . v . workmen , 1981. II LLJ 429 . In 
mr opinion no question of fairness or justification of that 
setilement arises to be determined in this case , especially 
in the interim rel cf matter . Anyway it may be noticed 
that 80 % of the workmen of IFFCO had entered into that 
settlement with open eyes and there is no reason as to why 
it should not be held to be fair and just . 


10 . Another thing to be noted is that no application has 
becn filed by Kandla and Delhi workmen for any interim 
relief. They are parties to be cast and were present when 
that interim relief matter was being argucd . But they said 
that they do not pray for any interin relier Benefit cannot 
be thrust upon any one . Thus majority of the workmen 
do not want any interim relief. From this point of view 
also it is not desirable to give any interim relief to the appli 
Cunts especially when no prima facie case has been made 
oni. 

11 . Sri R . J. Mehta advanced an argument that it is not 
necessary for the un on to make out anv prima facie case in 
Tiew of the Supreme Court jecision in Dalmia Dadri Cement 
1 . Avtar. Nariian Gujral, 1962 I LLJ 261. But that case 
is not appl cable to the facts of the present case . In that 
Case the concerned parties had jointly requested the state 
government under section 10 ( 2 ) of the Industrial Disputes 
Act. 1947 to refer the dispute in regard to revision of grades 
of workmen and thcir allowances for adjudication and it 
was in that situation that it was helt that the resulting 
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of a new paper establishment, Calcutta unit , in that casc 
also nothing was said about the principles to be applied in 
the matter of granting inter .m relief . 


In Association of State Road Transport Undertaking , 
Maharashtra v . Shri Y . Hunlimanthuppa the concerned work 
man was an accountant of the Association of State Road 
Transport Undertaking Maharashtra . Ho bas been dismis 
sed from service. He was granted interim relief of 50 % of 
the remuneration on it consideration of the facts lcuding to 
his dismissal; That case has no relevance to the present 
case. Acme Manufacturing Co. Ltd . v . Workmen , Refe 
rence ( II) No . 151 of 1975 before the Industrial Iribunal, 
Maharashıra , Bombay was a cuse of lay - off and 300 work 
men were without work and without wages for 9 to 10 months 
and they were facing starvation , specially due to high cost 
of living . It was in that situation that some interim relief 
was granted to them . It is not so hcrc. In the present 
casc there is absolutely no material to show that the con 
cerned applicants are facing starvation , they are all in service 
and getting wages . By no stretch of imaginition it can be 
said that they are living under an intolerable sirain or hard 
ship or under any rcal distress due tu rise in the cost of 
living. That case therefore has not application to this case . 
Any rise in the cost of living in the present case is taken 
care of by increase in dearness allowance at the rate of 1. 30 
paise per point. 


award passed by the Tribunal revising the grades of work 
muca without finding any change of circunstances cannot 
be held crroncous . So tho argument of Sri R . J. Mchtu cannot 
be accepted as vulid . I have already said that in Manage 
Dient of Bhar Statc Electricity Board v . workmen of Bihar 
State Klectricity Board , 1971 | LL 391 (Patna ) it has 
clearly been held that the tribunal nust determine that 
there is a good prima facie case in favour of the workmen for 
the final adjudication . Hence the contention is rejected . 

12 . Sri R . J. Mehta hus fllel certain interim awards for 
the purpose of showing that interim relief has been given 
in these casc . I will now refer to them . In Asbestos 
Cement Ltd . v . workmen , The Industrial Tribunal Maha 
sashtra , Bombay, Mr. F . H . Lalu gave interim relief to the 
concerned workinçn but the facts of that case were different. 
In that case the company had not pleaded want of financial 
capacity for resisting the unions clain for uniform pattern 
of dearness allowance . It further appears that the arb tra 
tors were impressed by the figures of gross profits and divi 
dends declared by the Company for the years 1938 - 59 to 
1963- 64 . The arbitators hud also referred to the obsei - 
vation of the director in the report for 1962 -63 that the 
net profit for the year had reached the record level of 
Rs. 57. 60 laklıs and the same would have been higher by 
Rs, 22 . 40 lakhs but for thc fact that provision to the extent 
had to be made for the new super profit tax imposed to 
by the 1962 -63 budget. The nature of the company was 
also different from the present one. In M / s. Candi Filters 
( India ) Ltd . Bombay v . workmen , Sri N . L . Abhyankar , the 
arbitrator , granted interim rcliet but the facts of that case 
also are different . The naturo of the inclustry was different. 
There had been nu revision of basic wages and dcarness 
allowance for 18 years and most of the cinployecs were 
groaning under hcavy burden of maintain ng themselves for 
which they were curning very inadequate total salary per 
month . In that case the company for reasons best known 
to them had differentiated between its employees in the 
same region , that is , in Bombay cmployees at the Or on 
Engineering Works, as against the employees concerned in 
that reference . It is to be noted that the arbitratorg felt 
the force of the contention that wh le considering any 
relief it had to be borne in mind that the question of relief 
to other workmen at several other places also had to be 
considered . In the present case the Delhi and Kandla work 
men expressly said to this Tribunal that they do not pray 
for interim relief and the main reference itself be disposed 
of. In the said arbitrat on case it was observed that there 
W29 no reason to refuse to pay wages to Kandi Filters 
( India ) Ltd . workmen under the same employment propor 
tionately to what was being paid to the Orion Enginecring 
Works workmen under settlements with them . In the present 
case the wages which were being paid to 80 % of the work 
men under the second tripartitc settlement ( from 1 - 7 - 1977 
to 30 -6 - 1982 ) were offered to thc 20 % workmen of the 
Kalol plant but they did not agree to it. 


In Cable Corporation of India , Bumbay v . their worknien 
in reference (IT ) NO. 156 of 1973 before the Industrial 
Tribunal Maharashtra , Bombay, the Company had admit 
tedly offered certain terms and conditions of service includ 
ing consolidated wage scale and scheme of deurness allo 
wance to its workmen by making individưial offers to them 
and majority of the workmen bad accepted those offery . 
Some of the workmen who did not accept the offer applied 
for interim relicf. There was phenomenal rise in the cost 
of living; the floancial position of the company was 
sound ; maximum dearners allowance was fixed in respect of 
the different grades of workmen . So the facts are different 
but even in that case it was observed that only to those 
employces whose total emoluments were such that they found 
it diffcult to maintain standard of living with their emolu 
ments in the fact of the rise in the cost of living were cntitled 
to interim relief. It is thus clear that the Industrial Tribunal 
or the arbitrator or any other Court aforesaid decided the 
case of interins relief on a consideration of the particular 
facts in each case . There can be no baru anul fast guidelipe 
for every case . Each case has to be decided on its own 
facts . 


In British Indian Coipn . Ltd . v . Ldustrial Tribunal, 
Punjab , 1984 I LLJ 1 tho Supreme Court refused to inter 
fere with the award of the Industrial Tribunal Punjab 
hy which variable dearness allowance admissible and 
payable to the workmen of the appellarit company was 
enhanced from 37 paise per point to 75 paise per point. 
Nothing has been said in this Supreme Court case as to 
under what circumstances interim relief of wages should 
not he given . This case therefore is not helpful in deciding 
the matter in question . 


In Sri Eddy Kotwal y. Messts Trans World Airlines, in 
comnlaint ( IT ) NO. 55 of 1974 . in reference ( IT ) No. 187 
of 1973 heforc the Industrial Tribunal, Maharashtra , Bombay . 
The case was that Eddy Kotwal n workman of the Trans 
World Airlines had been dismissed from Service for mis 
conduct without anproval of the industrial Tribunal under 
section 38 ( 2 ) ( b ) of the Act during the pendency of a refe 
rence in respect of some industrial dispute . It was held in 
that case that there had been contravention of section 33 
( 2 ) ( b ) . Interim relief of 5076 wages Wes granted . It is 
clear that the fact of that case is wholly different and it 
has nothing to do with the present case . 

In Jeewanlal ( 1929 ) Ltd . v . State of West Hengal. 1975 
Lab . İÇ 1161 it was held that the definition of Award in 
cluded interim award also and it had to be published as 
required by section 17 of the Industrial Disnules Act, 1947. 
In Bennent Coleman and Co . Ltd . v . their employees, 1954 
[ I.LJ 341 IAC Calcuttil , the case one of brint closira 


13 . In thc present case Sri R . J . Mehta hus failed to prove 
H pr ma facic case for revision of the wages . While arguing 
the financial capacity of the industry Sri R . J . Mehta for 
the concerned unions ignored the fact that the fertiliser 
industry is a subsidised industry and subs dies aro received 
froni the Governincnt of India ; that the products are sold 
at the prices determined by the governmcat ; that due to 
increase in the cost of various inputs lika raw mater aly, 
wages and other expenses , the cost of produclion of fertiliser 
is much above the price deterinined by the Govcrument for 
sale to the consumer and in order to compensate the manu 
facturers for the different al between the cost of production 
and the sule price determined hy the Government , a pricing 
policy was evolved under which the manufncturers are not 
oply coninensated for the increase in the cost of production 
but are also allowed a post tax return of 12 % on the net 
worth of the Co - operative . While compensating the in 
creased cost of production , the pricing body appointed hy 
the Government assumes that the plants would achieve on 
an average 80 % of ihe capacity utilisation and that the 
plants woulil operate indler normal conditions. As submit 
ted by Sri D . C . Gandhi IFFCO s plants have been onerating 
At above 80 % of their installed capacity , IFFCO has bren 
able to earn higher profits . He has also pointed out that 
the average life of a fertiliser plant is taken to hc 10 ^ - 12 
years, that the plants at Kalol and Kandia have already ccm 
pleted almost 10 yerts of l fe and in other counlc of years 
they would have outlived their useful life . The plant ut 
Phulnus and the expansion facilities at Kanular ( C and D 
Trains ) would comnlele the s useful life in another 5 - 6 
years. With the ageing of the plants not only the capacity 
ntilisation will not remain as bigh as it has been in the past 
funt the consumption of inputs would increase and also the 
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maintenance cost will be higher. Sri Gandhi has also gub 
mitted that the Co - operative has 30 far been paying only 
696 dividends to its share holders us against i2 per cent 
Ullowed under the Co -operative Societics Act with a vicw to 
mako provision for reserves for expansion , new investments 
and renovations of the plants. On the point relating to tho 
revision of wages , nothing has been shown as to in what 
similar concerned higher wages were he ng paid . 


S . O . 226 . - n rursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby published the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Kanpur in the industrial dispute 
between the employers in relation to the State Bank of India , 
Dehradun and their workmen , which was received by the 
Centrul Government on the 20th December, 1984 . 


14 . Boil particy argued on the question relating to tho 
date from which the interim rclief, if granted , should como 
into forcc . Several decisiong have been c ted by the parties 
in support of their respective conientions. In the vicw 
which I have taken it is not necessary to decide this point. 
The guest on as to whether the interim relief in the shape 
of interim award should be given from the date of demand 
or from the date of expiry of settlement or from the date 
of reference or from the date of publications of thc interiin 
award has to be decided on taking into account various 
factors . After all the motter is mainly within the descretion 
of the Tribunal. I , therefore do not clecide it. It is not, 
therefore , necessary to refer or discuss the various authori 
lies cited by the partice . 


IN THE COURT OF CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 

TRIBUNAL. CUM - LABOUR COURT, KANPUR 
PRESENT : 

Sri R . B . Srivastav . 
In the matter of dispute between 
Shri Girish Chand Bhati. 

V /S . 
Regional Management State Bank of India, Dehradunt. 

1.D . No. 192 /84 

AWARD 


15 . Sri R . J. Mehta submitted that the d spute is likely to 
take long time before it is finally decided , that many wit 
nesses will have to be examined on the point arising in the 
case and this wll consume a lot of time and hence interiin 
relief should be given . In my opinion the point has no 
force in this case . The reference has been made only in 
February 1984 . If the parties co - operate the main referencc 
itself can be disposed of in the next year i.e . in 1985 . It 
would have been better for the concerned unions to proceed 
with the main reference itself than to press the interim relief 
petition in this year , because the self- same matter which 
arises to be discussed in the interim relief matter will have 
to be gone in the main reference also . The parties filed 
thç r respective written statements in June and July 1984 
and the present interim rclicf petition was filed on 16th 
July 1984 . It was thercforç proper for the concerned unions 
to press for disposal of the main reference itself. There is , 
in my opinion no qucstion of unreasonable delay at present 
in disposal of the main case. The contention is rejected, 


The Central Govt. vide its order No . L - 12012 / 8 /84- D . 
IJ ( A ) dated 17 - 7 - 84 sent the following reference for award . 
" Whether the action of the management of State Bank 

of India , Regional, Dehradun is not absorbing Shri 
Girish Chand Bhatt 29 Sub - Staff and terminating his 
services in May , 1980 is justifiod ? If not, to what 
relief is the workmen concorned entitled 7 " , 


Registered Notices wert sent to the workoren to file state 
ment of claim , but despite that none appeared for the work 
men . On one date Shri A . L Airi appeared for workinen 
and took notice despite that no statement of claim was 
filed . In the circumstances no claim award is given hereby . 

(No. L-12012 /8 /84-D . 11 (A ) ] 
R . B . SRIVASTAV, Presiding Officer 


New Delhi, the 5th 


Janunry , 198 .5 


16 . Sri R . J. Mehta has ſled a petition dated 10th Octo 
ber 1984 for cross -examination of Sri Ri K . Gupta , general 
inanager ( P and A ) on the matter relasing to ule riffidavit 
dated 14 - 9 - 1984 filed by the latter on 17th September 1984, 
The reply of the management is dated 30th October 1984. 
He has drawn my attention to the provişiong of Order XIX 
Rule 1 of tho Code of Civil Procedurc which empowers a 
Court o get any fact proved by affidavits and in certain 
circumstances the cross - examine the deponent . He has also 
argued that some part of the affidavit is in respect of matters 
of opinion and in some part of the affidavit attack has been 
made on the trade un on . Specially upon Sri R . J . Mehte , 
president of IFFCO Karamchari Sangh , Kalol and Phulpur . 
It may be incntioned here that most of the facts which have 
been stated in the affidavit relate to matters on record . It 
may further he mentionell that the Tribunal has not ordered 
" Il v narty to filc any affidavit in the interim relief matter. 
On behalf of the concerned unions also two affidavits have 
heen filed , namely , that of A . K . Jajawal end A . J. Dar , 
In the circumstances the prayer of Sri R . J. Mehta is to 
mysmine Sri R . K . Gupia unfounded and baseless. Order 
XIX Rule 1 has no anplication to the present case . The 
prayer of Sri R . J. Mehta is rejected . 


S . O . 227. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Citi 
Bank , N . A ., New Delhi and their workmen , which was rc 
ceived by the Central Government on the 28th December . 
1984. 


BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , NEW 

DELHI 


17 . To conclude I find tha ! no good prima facie case has 
heen made out and on the facts of this case also it is not 
ay fit case for the grant of interim relief. Accordingly the 
uyarlication of the two unions. Kulo ) and Phulpur dated 16 
Tuly 1984 for interim relief is dismissed for the reasons given 
i hovc. Let this interim award be sent to thr Central Govern 
mento nrovideil in section 15 of the Industrial Disnutes 
Act, 1947 for publ cation under section 17 of that Act. 


J.D . NO . 85 /81, 
In tho matter of dispute between : 
Shri Gurdcep Singh S /o Sh . Gursharan Singh , 
R / o 1877 , Chuna Mandi Paharganj, Delhi. 

AND 
Narinder Singh Banga. 
Through Fist National City Bank Staff Association 

Versus 
The Management of City Bank N . A . Now Delhi . 
APPEARANCES : 


Dated , Calcutta , 
The 19th December, 1984 . 


M . P . SINGH . Presiding Officer 

[No L - 31016 / 1 / 83 - 1 & E (SS ) 
ASHOK SAHU , Dy. Director 


Shri S . K . Maiņi General Secretary , 
First National City Banks, Staff Association , 
for the workman . 

Shri J. K . Mehra Advocate- - for the Management, 
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WARD 


Central Governmint, Minisir ) ut Labourin 10th July , 
1981 vide Order No. L - 12012 / 26S180- D . Il. A modo fcrerie 
of the following dispute in this Tribunal for adrid ca 109 : 


* *Whether the action ci the binangent of Cili Banna 

N . A . New Delhi in 1961 regularising the services 
of S / Shri Guntin Singh and Narinder Singh Binya . 
Sub - S : 21f anti in terminating their servic : s with 10 cl 
from 25 . 8 - 8 ) is justified ! If not, to what reiet 
are the crkmen concerned witlo ! " . 


Were enployer hp Mis Lieu Carpet Cleaning wild Floor 
Polishing Company Recus thet are clnse relatives of the 
Proprietoreas . Hralo talk ai thoi 11 / 5, Linn Cirmut Cleaning 
ab u . Mining Coinpiny hoth : vostract for huitling hut 
* 2017 that two c lishments Book and per hr 
cuptiar : 14 x 14 ie to bc :nady cez slay whild in cas , 011 
will lay if an wira + 1; W99 arranged by iters 1 > be paidi 
for separaciy . going sterile 13 muintiinad which the 
empioyees of lien ( irret lang ulir! Biluri Merjishing 
Company 1126 ? et sige at the uni ui iho Jiry by an 

ca di ine . 0k . Thoma persons bsd nu ilinority to look 
into the paper s OL tent ant lon Size :0 .1 il docun , n , s , 
paruis , articles itin ere to b u ild in one tice 113 
th : othcs were pui in n brief case loshed it the one end 
and they were to heariart 1 th other oflice there only 
an iicei ( the could urlock the brief cas ; and tako 
clit the contents 


2 . S / Shri Gwrain Singh Jil Sarassiti yili Budu laimed 
that they worke :l for thc Vanagement w ; ( in Bank N . A . 
New Delhi from 174.137 . 10 25 8 - 80 as Sub - Siaſi (messen 
ger ) , torh of theo haic kan vischarging all the icquired 
functions and duties of a regular clplovee , like inything 
employees between 9 : 30 AM to 5 . 30 PM Oil viac dass with 
ont hon lunch Freak arid 9 . 30 2 .11 . to 2 ? por on Saturday 


9 . The contic? u Loi? tworpet Cleanu: & rur Polish 
ing Company 5 :15 ci d inted by the Manager. It. The Bank 
had ne power to punish or dismiss !) of these tw .senyployees 
liticir work was satisfactori , it was for the Lion Carpci 
( leaning & Kloor Polishing ( onimny in sicillin " }":123oncels : 
in case these persones did :?04 Iunction effectiichi . 


3 . They claimed that thuir turi0uS Hele of regulas ent 
ployees under the direct printrol and upervision of the 
Management, although they were 904 heinig treated as regular 
cmployees , as their monthly salary hill was being paid by 
the bank through Mr. Gurbux Singh , husband of the Pro 
prietoress of M / s. Lion Carpet Cleaning & Floor Polishing 
Company 


10), Mi. Gurdir Sinan in jus crossetur ,) tion išmitted 
that he never applies for a ich with Citi purk. For was 
appointed with the Bank , nor was given wre letter of 
termination . He also an indi he will drauing Rs. 500 
PM and that contr > l und zipensa ilining his scuoter 
were also paid by his uncle and that similar conditions of 
Serti aprlied to) Varinder Singh Banga 


4 . They claind that they acted under directions and 
instructions issued from tims to time by the Manascinent 
of Citi Bank and , for all purposes , were dis ; harging their 
<luties under the direct control and superi sirn of the 
Management of Citi Bazk while carrying dali urd tiher 
documents for distribution . They claimed that their termina 
tion of service with effect from 26 - 8 80 was unjustifie und 
they claimed reinstatement in Service with full back wages 
and continuity of service , asserting that there was relatio ? ship 
of employer and employe between them and the Madige 
ment, 


11. The finala udient ppto 301 Sentenber, 45 arid 
sehsequent renewal sh . * * increase in charpes for courier set 
vice while these persons do not goim any inc care in heir 
Salary showing therchy that he payments were hy the bank 
had no relation to the lary Crawn hi hr clainants . 


12 . I ani of the clear opinion that these wo persons Gardip 
Singh and Narin ler Singh Bangil vere employees of M / s . 
Lion Carpet Cleaning & Flery Poishing Company and 
not of the Cti Bank N . A . New Delhi and the reference is 
therefore , incompetent for lack of employer - emplovec rem 
lationship between the parties . The reference is re ccted 94 
not consetent and the claimants rent: not entitled to 2017 
relief . 


5 . The Management of Citi Bank contested the claim 
and pleaded that there was no relationship of Empluyer und 
Employee between them and that they wire employees of 
M /s . Lion Carpet Cleaning & Floor Polishing Company and 
there was no termination of their service by the Management 
and that there were specific terms of agreement between the 
Management and M / s. Lion Carpet Cleaning & Floor " lishing 
Company for carrying out the functions of couriers. The 
said agreeinent provided that said M s . Lion Carpet C1 : a jing 
& Floor Polishing Company would discharge the courir 
service functions and the Managen .cri of Citi Bark made 
payment to Lion Clcaning & Floor Polishing Comnany fur 
courier services . The first agreement wiis subsequently renew 
ed extending the arrarigement of courier service . Obiection 
was also taken about the espousal of this case by the em 
ployees Union and the dispute being not an industrial Dis . 
pute. 


Further it is ordend that the reonisita number of copies 
of this Award inay be forwarded to th : Centrul Govern 
munt for necessary action at their end . 

() . P . SINGLI, 7 residing Officer 
No 1.- 12012 / 268 /80 -1) . II ( A ) / D . IV ( A ) ! 

K . ) . D . PRASAD D3 Officer 
December 19 . 1984 


New Delhi, the 4th January , 1985 


6 . The following isslles have been franed : 

1. As in terms of reference . 
2 . Whether the claimants were not wojhmen of the 

Management . 
3 . Whether it was wrongly espoused ? If not its effect. 
4 . Whether the dispute is not Industrial dispute ? 


S . O . 278 . - In rursuance of section 17 of the Industajai 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award to the Industrial Tri 
bunal, No. 2 , Dhanbad , in the industrial dispute between the 
emplover s in jelation to the management of Shambhoo Mica 
Mine , Post Ofice Jhumritalaiya ( Bihar ) , and their workmen . 
u hich was received hy the Central Government on the is ! 
January , 1985. 


7 . The evidence of the partics has been led api i have 
perused the written arguments filed by the parties . Other 
issues in this case necd not be examined because my finding 
is that the relationship of employer and cmployce does not 
cxist between the parties. 


8 . The Bank has placed on record the agreement with 
the Lion Carpet Cleaning Floor Polishing Company and 
examined Mr. V . K . Malhotra , Assistant Manager and Gurbux 
Singh husband of the Propriсtoress cf Lion Cleaning & Floor 
Polishing Company . Both of them deposed that these two 
persons were never appointed by the Bank and were not 
employees of the bank. Gurbux Singh asserted that they 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TR ! BUNAL (No. 2 ) DHANBAD , 

Reference No. 73 of 1984 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Stambhoo 

Mica Mine and their workmen . 
IPPEARANCES : 

On behalf of the employers : None. 
On behalf of worknien : Shri Girdhar Gopal, Advocate 
STATF : Bihar 

INDUSTRY · Mica Mins 
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This is an industrial dispute under S . 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 . The Central Government by its order 
No. L - 28012 ( 2 ) (84 - D . LII ( B ) dated 18th October , 1984 has 
referred this dispute to this Tribunal for adjudication with 
the following schedulo : 

THE SCHEDULE 
" Whether the action of Shri Prasidh Narayan Singh , 

Owner of Shambhoo Mica Mine, Post office Jhumri 
talaya , District Hazaribagh in stopping Shri Kamesh 
war Rana, Pump Khalsi, from work with effect from 
16 - 1 - 1984 , without assigning any reason , 19 justified ? 
If not, to what relief is the workman concerned 
entitled ? " 
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District Kota (Rajasthan ). . . Opposite party . 

2. Case No . CL- 10 /82 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour, New Delhi Notification No . L - 2901 / 25 / 

81- D . DI ( B ) dated 26 - 2 -82 . 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramganj Mandi (Kota ) 

. . .Petitioner. 


Vs. 


Mohmad Irphan Lime Stone Mine s Owner Surtra Maz 
door Union , Suket , District Kota. ...Opposite party . 

3. Case No. CIT -11 /82 . 
Labour, New Delhi notification No. E - 29011 / 23 / 
1 - D . NII ( B ) dated 26 - 2 -82. 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

81- D . IN ( B ) dated 26 - 2 - 82 . 


2 . The reference was received by this Tribunal on 23 - 10 - 84 . 
The union which had raised the dispute did not file the state 
mcnt of claim , with relevant documents, list of reliance and 
witnesses with the Tribunal within 15 days of the receipt of 
the order of reference and also did not forward any copy of 
the same to the opposite party involved in this dispute . A 
notice was also issued to the union concerned , but inspite 
of three adjournments the union did not file the statement of 
claita , etc . with tho Tribunal nor sent any copy to the mana 
gement and as such , no written statement has been filed on 
behalf of the managemnet as well . On 27- 11 - 84 again notice 
was issued to the union for filling their statement of claim , 
etc. But ever then no step was taken on bohalf of the union , 
On 11- 12- 84 one Shri Girdhar Gopal,. Advocato appeared 
on behalf of the workman and prayed for adjournment for 
filing the statement of claim , etc . Accordingly the case was 
adjourned to 20 - 12 - 84 for filing the statement of claim , etc . 
by the workmon . But even on that date nothing was filled on 
behalf of the workmen and again prayed for adjournment 
for filing the statement of claim , etc . 


Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramgan ) Mandi (Kota ). 

.. .Petitioner , 

V8. 
East Suket Sahkari Theka Pasan Udhyog Samiti Ltd ., 

Owner s Sarvada Mazdoor Union , District Kota 
(Rajasthan ). 

. .. Opposite party . 
4 . Case No. CIT -12 /82 . 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India Ministry of 

Labour, Notification No. L - 29011 / 21 / 81-D . DI( B ) 

dated 26 - 2 -82 . 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramganj Mandi (Kota ) . 

. . Petitioner . 


3 . It is for the sponsoring union to fillo the statement of 
claim , etc . within 15 days of the receipt of the order of re 
ference . But the Tribunal took special care to givo them 
notice to comply with the provisions of law in time as the 
amended rules aro new . As the union is taking no step and 
has not even cared to file the statement of claim . etc . it ap . 
pears that they have no casc and as such the statement of 
claim , etc . have not been filed by thom . 


Vs. 


In view of the above , I hold that the action of Shri Prasidh 
Narayan Singh , owner of Shambhoo Mica Mine , Post office 
Jhumritalaya , District Hazaribagh in stopping Shri Rameshwar 
Rana . Pump Khalasi from work with effect from 16 - 1 - 84 
without assigning any reason is justified . Consequently , tho 
concemned workman is entitled to no rellef . 

This is my award . 


Jahoor Ahmed Lime Stone Mines Owner Peepakbedi 
Mazdoor Union , Suket, District Kota (Rajasthan ) . 

...Opposite party . 
5 . Case No. CIT -14 /82 . 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour, New Delhi Notification No . L -2901 / 22 / 

81- D . IJI. B dated 26 - 2 -82. 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramganj Mandi (Kota ) . 

. .. Petitioner. 


I. N . SINHA, Presiding Officer 

(No . L - 28012 ( 2 ) /84- D , III, B } 
S .O . 229. — Io pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tribu 
nal, Jaipur in the industrial dispute between the employers 
in rclation to the management of Shri Jahoor Ahmed , Lime 
stone Mine Owner , and their workmen , which way received 
by the Contral Government on the 1st January , 1985. 


. CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

RAJASTHAN , JAIPUR 

1. Caso No. CIT6 / 1982 
REFERENCE : 
Undor Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour , New Delhi Notification No. L -29011 / 20 / 

81. D . III B Dated 26 - 2 - 82 . 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramganjmandi (Kota ). 

. . Petitioner , 

Vs. 
Shri Munshi Ahmed Lime Stone Mine Owner, Peepakhedi, 
1355 GI/84 – 11 . 


Vs. 
West Suket Cooperative Labour Contractor Society Ltd ., 
Post Office , Suket, District Kota Rajasthan . 

... Opposite party 
PRESENT : 

For the Applicant Union - Shri Jugal Kishoro Agarwal. 
For the Opposite parties . - Exparte . 
Date of Award : 11th October, 1983. 

AWARD 
As the facts are common and so are tho points involved 
in all the above numbered five cases , a common Award is 
being made . 

2 . All the five cases relate to the demands of the workers 
of Lim : Mines situated in Suket, District Kota . The union 
has raised the following demands : 

3 . In the statement of claim a case has been set up that 
the union submitted a demand charter before the owner of 
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The Mine but there was 110 fivourable response. There were 

( 2 ) Each of the worker shall not Rs. 301- more wages 
conciliation procecdings in betwcen the workers and the 

w .e . f. 1 October, 1980 . 
owners of the mines . 12 of the owners of Mincs entered into 
a settlement with the union, but so far as the five present 

( 3 ) The Mine Owners shall construct a suitable Labour 
Curses are concerned , the opposite partics refused to cnter into 

colony at the site of the Mine and also provide 

drinking water facility . 
any settlement with the union . 

( 4 ) Such of the workers who have worked for more 
4 . Demund No . 1 relates to daily wages at the rate of 

than six months shall be confirmed , 
Rs. 10 per day for unskilled workman and the case of the 
union is that the Government has already fixed Rs. 9 per 

11. Let this Award be sent to the Central Government 
day as the minimum wages for an onskilled workman . The 

for publication under Section 17 ( 1 ) of the Act. 
industry is an old and established one and the employers are 

MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Oficer 
carning huge profits, and , therefore , the concept of fair wages 
must be nide applicable in the present case . 

(No. L -29011 / (21) /81- D .II.B ] 


pursuancor 1947 wurde of then the employed 


5. The second demand is for stone-cutters and the case 
of the union is that their wayes should be raised to Rs. 12 
per 100 square feet of stone cut. 


$ . O . 230. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following awurd of the Industrial Tri 
hunal, Jaipur in the industrial dispute between the employers 
in rolation to the management of Shri Munshi Ahmed . 
Limestone Minc Owner , Pipakhori (Kota ) Rajasthan , and 
their workmon , which was received by the Central Govern 
ment on the 1st January , 1985. 


6 . The third demand is for only three in cercats for such 
of the workmen who are celiing less than Rs. 100 per nionth 
So far as the other workers are concerned , the union claims 
three grade increments for such of the workmen who are 
gettiog less than Rs, 600 per month and two grude jocre 
ments for the workmen getting more than Rs. 600 per month . 


7 . The other demands are with regard to the inedical treat- 
mçnt for the workmen and his family members, for the 
Labour colony in the working area , for water supply for the 
workers living neur Mince and the last demand is for con 
Tirmation of such of the workmen who have completed six 
months service or more, 


CFNTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

RAJASTHAN , TAIPUR . 
1. Case No. CIT6 1982 
Reference 

Under Secretary , Government of India , Mnistry 
of Labour, New Delhi Notification No. L -29011, 

20181. D . III. B , Dated 26 - 2 -82 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramganjmandi ((Kota ) . 

.. ... .. ..Petitioner 


8 . In all the cases inspite of notice none appeared for 
opposite party . 


9 . On behalf of the union the affidavit of Shri R . G . Gupta , 
who is Office Secretary and Treasrar of the linion has been 
filed . Copies of the settlement said to have been arrived at 
with the other Mine Owners have also been filed . I have 
heard the learned counsel for the applicant Union and have 
perused the record of the case . It appears from the state 
ment of Shri R . U . Gupta , officç Secretary and Treasurar 
of the Union that the owners of the Mincs are earning huge 
profits and the Mines in the five cases are almost in the 
same nature as in case of Mines the Owners of which have 
arrived at a settlement with the workers in respect of their 
similar demands . After having perused the statement of 
Shri R . G . Gupta and Ex . 1 to Ex . 16 it appear that the 
workers who get the same benefity which are being given 
to the workers of the other Mincs the Owners of which have 
entered into a scttlement with the workers. A look at 
Exhibit - 5 will make it clear that during conciliation 2. settle 
ment was arrived at in between the workers represented by 
Shri R . G . Gupta , Office Secretary and Treasurar and the 
Management of the Mine nainely Shri Mahhoob Ali Patwari, 
owner of the Lime stone mine , Under the settlement w .c .f. 
1st October , 1980 each worker was paid Rs. 8 per day instead 
of Rs. 7 which was being paid to him carlier. On 107 square 
feet cutting of stone a worker was to be paid Rs. 10 per dav 
w . e. f. 1 - 10 - 80 . With effect from October, 1980 each of the 
worker was given an increment of Rs. 30 in his wages . It 
was also agreed that the next annual increment shall be pay 
fille from October, 1981. It was also decided that is per 
the necessity of the workers a workers colony shall be cons 
fructed at the site of the Mine and drinking water shall also 
he provided . All those workers who were working for more 
than six months shall be confirmed . 


Shri Munshi Ahmed Line Stone Mine Owner, Peera 
khedi, District Kota (Rajasthan ). 

. .. . . . ... Opposite party 
2 . Case No. CI-10182 
Reference 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour, New Delhi Notification No. L -29011 25! 

81- D . III ( B ) dated 26 - 2 - 82 . 
Raashtriya Mazdoor Sangh , Ramganj Mandi (Kota ) 

. . . .. . .. Petitioner 

Vs. 
Mohmed Irpban Lime Stone Mine s Owner, Surera 
Mazdoor Union , Suket, District Kota . 

.....Opposite Party 
3 . Case No. CIT- 11 82 
Reference 
Under Secretary , Governinent of India , Ministry of 

Labour Delhi notification No. E - 29011/ 23181- D . III 

( B ) dated 26 - 2 - 82 
Raashtriya Mazdoor Sangh , Ramganj Mandi ( Kota ) 

. . . . . . ..Petitioner 

Vs, 
East Suket Sahkari Theka Payan Udhyog Şamiti Ltd ., 

Owner s Saryadu Mazdoor Union , District Kota 
(Raj. ) 

.. .. .. .Opposite Party 
4 . Case No. CIT -12182 
Reference 
Under Secrtury . Government of India , Ministry of 

Labour, Notification No. L - 2901121181- D .II( B ) 

duted 26 - 2 -82. 
Raashtriya Mazdoor Sangh, Ramganj Mandi (Kota ) 

. . .. . . .. Petitioner 


10 . In view of the other settlements arrived at in between 
the Mines Owners and the worker s Representatives , it 
appears to be just that the workers in these five cases should 
also get the same facilities. An ex - parte award in all the 

five cases with regard to the demands of the workers is 
passed as follows : 


Vs. 


( 1 ) Each of the worker working in the live Mines shall 

be entitled to Rs. 8 per day w . e. f. 1st October , 

1980 . Such of the workers who are doing stone 
cutting work shall be paid Rs. 10 - for 107 Sq . feet 
of stone cut by them , 


Jahoor Ahmed Lim : Stone Mines Owner Pecpakhedi 
Mazdoor Union , Suket , District Kota (Rajasthan ). 

..... Opposite Party 


vs. 
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5 . Cusc No, CIT - 1482 

perusccl the statement of Shri R , G , Gupta and Ex. 1 to 

Ex-. 16 it appears that the workers who get the same benefits 
REFERENCE 

which are bçing given to the workers of the other Mines 

the Owners of which have entered into a scltlement with 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

the workeis . A look int Exhibit- 5 will make it clear that 
Labour, New Delhi Notification No . L - 2901122 

during conciliution a settlement was arrived at in between 
81- D .JII. B dated 26 -2 - 82 

the workers represented by Shri R . G . Gupta , Ollicc Scc 

retary and Treasurer and the Management oL the Mind 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramzanj Mondi (Kota ) 

namely Shri Mahboob Ali Patwari, owner of the Lime 
. . ... .. . Petitioner stone mine. Under the settlement w . e .1. 1st October , 1980 

cach worker was paid Rs, 8 /- per day instcard of Rs. 7 

which was being paid to him carlier . On 107 square fcet 
West Suhet Cooperative Labour Contractor Society 

cutting of stone a worker was to be paid Rs, 101- per day 

wie. f. 1 - 10 - 80 . With cffect from October , 1980 each of the 
. ( td ., Post Office, Suket, District Kota , Rajasthan . 

worker was given an increment of Rs.301- in his wages. 
. ..... Opposite Party It was also agreed that the next snu: increment shall bo 

payable from October , 1981. It was also decided that as 
PRESENT : 

per the necessity of the workers a workers colony shall be 

constructed at the site of the Mine and drinking water 
For the Applicant Union - - Shri Jugal Kishore Agarwal . shall also be provided . All those workers who were working 
For the Opposite parties — Exparte . 

for more than six months shall be conlirincu . 

10 . In view of the other settlements arrived an in between 
Date of Award : . 11th October, 1983. 

the Mines Owners and the worker s Representatives , it 

appears to be just that the workers in thcsc fivc cases 
AWARD 

should are also get the same facilities . An ex- parte award 

in all the five caSCs with regard to the demands of the 
As the fact are common and so are the points involved 

workers is passed as follows: 
in all the above numbered five cases, a common Award jg 
being made. 

1 . Each of the worker working in the five Mines shall 

be entitled to Rs. 8 per day w .c . f. Ist October, 
2 . All the five cases relate to the demands of the workers 

1980 . Such of the workers who are doing stone 
of Limc Stone mines situated in Suket, District Kota . The 

cutting work shall be paid Rs. 10 )- for 107 Sq. 
union has raised the following demands, 

fcet us stone cut by them . 

2 . Each of the worker shall get Rs . 30 )- more wages 
3 . In the statement of claim a case ings beon set up that 

w .e .f, 1 October, 1980. 
the union submitted a demand charter before the owner 
of the Mine but there was no favourable response . There 

3 . The Mine Owners shall construct a . suitable Labour 
were conciliation proceedings in between the workers and 

colony at the site of the Mine and also provide 
the owners of the mincs. 12 of the owners of Mines entered 

drinking water facility . 
into a settlement with the union but so far as the five 
present cascs are concerned , the opposite parties rcfused 

4 . Such of the workers who have worked for more 
to enter into any settlement with the union . 

than six months shall be confirmed . 


4 . Demund No. 1 relates to daily wages at the rate of 
Rs. 10l-per day for unskilled workman and the case of the 
union is that the Government has already fixed Rs. 9 /- per 
day as the minimum wages for an unskilled workman . The 
industry is an old and established one and the cmployers 
are earning huge profits , and , therefore, the concept of fair 
wagey must be made applicable in the present case . 


Jl. Let this Award be sent to the Central Government 
for publication under Section 17 ( 1 ) of the Act. 
MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Officer 

(No. L - 29011 /21 /81- D . III .B .I 


5 . The second demand is for stond- cutters and the case 
of the union is that their wages shouki be raised to Rs. 12 - 
per 100 square feet of stone cut. 


6 . The third demand is for only threc increments for 
such of the workmen who are getting less than Rs. 10001 
per month . So far as the other workers arc concerned , the 
union claims three grade increments for such of the workmen 
who are getting less than Rs. 600 /- per month and two 
grade increments for the workmen getting more than Rs. 
600 /- per month . 

7 . The other demandy ure with regard to the medical 
treatment for the workmen and his family members , for 
the labour colony in the working area , for water supply 
for the workers living near Mines and the last demand is 
for confirmation of such of the workmen who have comp 
leted six months servicc or more . 


S .Q . 231. — Is pursuance of section 17 of the Indus 
Irial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Govern 
ment hereby publishes the following uward of the Indus 
trial Tribunal, Jaipur, in the industrial dispute between the 
employers in relation to the managerncnt uſ Messrs West 
Suket Cooperative Labour Contractor Society Limited , 
Suket, and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 1st January , 1985 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

RAJASTHAN , JAIPUR 
1. Case No. CIT6 1982 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour , New Delhi Notification No. L - 290111201 

81, D . J. B Dated 26 - 2 -82 . 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramganjmandi (Kota ). 

. . Petltioner 

Vs . 
Shri Munshi Ahmed Lime Stone Minc Owner , Peepa 
khedi, District Kota (Rajasthan ). 

. . Opposite , party 
2 . Case No. CIT - 10 /82. 
REFERENCE : 
Under Secretary, Government of India , Ministry of 

Labour, New Delhi Notification No, L -2901 : 251 

81- D . III ( B ) dated 26 -2 -82 . 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramg. inj Mandi (Kota ) . 

.. . Petitioner 


8 . In all the cases inspite of notice none 
opposite party . 


appeared 


for 


9 . On behalf of the uniop the affidavit of Shri R . G . 
Gupta , who is Office Secretary and Treasurer of the union 
has been filed . Copies of the scttlement said to have been 
arr vel at with the other Mines Owners have also been 
filed . I have heard the learned counsel for the applicani. 
Union and have perused the record of the case . It appears 

from the statement of Shri R . G . Gupta , office Secretary 
and Treasurer of the Union that the owners of the Mines 
ille earning huge profits and the Mines in the five cases 
are almost in the same nature as in case of Mines the 
Owners of which have arrived at a settlement with the 
workers in respect of thier similar demands. After having 


Mohmad Irphill Limc Stone Mine s Owner. Surura 
Mazdoor Union , Suket, Dstrict Loin . . . Opposite Party 
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union claims three grade increments for such of the work 
men who are getting less than Rs. 600 per month and two 
giado increments for the workmen getting more than 
Rs. 600 per month . 


7 . The other demands are with regard to the medical 
treatment for the workmen and his ſumily members, for the 
labour colony in the working area, for water supply for the 
workers living near Mines and the last demand is for con 
firmation of such of the workmen who have completed six 
months service or more. 


3 . Case No . CIT -11/82 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour, New Delhi notification No . L - 29011 | 231 

81- D . III ( B ) dated 26 - 2 -82 . 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramganj Mandi (Kota ) . 

... Petitioner 

Vs. 
East Suket Sahkari Thcka Pasan Udhyog Samiti Ltd ., 

Owner s Sarvada Mazdoor Union , District Kota 
(Raj.) . 

. .Opposite party 
4 . Case No. CIT - 12/82 
REFERENCE : 
Under Secretary, Government of India , Ministry of 

Labour , Notification No. L -2901121181- D .( III) ( B ) 

dated 26 - 2 - 82 . 
Rashtriya Mazdoor Sangb, Ramganj Mandi (Kota ): 

. . Petitioner 


8 . In all the costs inspite of notice tone appeared 
opposite party . 


for 


Vs. 


Jahoor Ahmed Lime Stone Mines Owner Peepakhedi 
Mazdoor Union , Suket, District Kota (Rajasthan ). 

. . Opposite party 
5. Case No. CIT - 14182 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India Ministry of 

Labour , New Delhi, Notification No . L -29011 / 22 / 
81-DU . B . dated 26 - 2 -82. 


9 . On behalf of the union the affidavit of Shri R . G . 
Gupta , who is Oflice Secretary and freasurer of the union 
has been filled . Copies of the scttlement said to have been 
arrived at with the other Mino Owocrs have also been 
filed . I bave heard the learned counsel for the applicant 
Union and have perused the record of the casc. It appears 
from the statement of Shri R . G , Gupta , office Secretary 
and Treasurer of the Union that the owners of tho Mines 
arc carning huge profits and the Mines in the fivo cases 
are ulmost in the same nature as in case of Mincs the 
Owners of which have arrived at a settlement with the 
workers in respect of their similar demands. After having 
perused the statement of Shri R . G . Gupta and Ex . 1 to 
Ex, 16 it appears that the workers who get the same bene 
fits which are being given to the workers of the other Mines 
the Owners of which have entered into a settlement with 
the workers . A look at Exhibit - 5 will make it clear that 
during conciliation a settlement was arrived at in between 
the workers represented by Shri R . G . Gupta , Office Secre 
tary and Treasurar and the Management of the Mino game 
ly Shri Mahboob Ali Patwarl, owner of the Limestone 
mine. Under the settlement w .e .f . 1st October, 1980 each 
worker was paid Rs. 8 per day instead of Rs. 7 which was 
being paid to him carlier . On 107 square feet cutting of 
stone a worker was to be paid Rs. 10 per day w .e .f. 1 - 10 - 80 . 
With effect from October , 1980 each of the worker was 
given an increment of Rs. 30 in his wagos . It was also 
Agreed that the next annual increment shall bo payable from 
October, 1981. It was also decided that as per the necos 
sity of the workers a workers colony shall be constructed 
at the site of the Mine and drinking water shall also be 
provided. All those workers who were working for more 
than six months shall be confirmed . 


Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramganj Mandi (Kota ) . 

. . Petitioner 

Vs. 
West Suket Cooperative Labour Contractor Society 
Ltd ., Post Office , Suket, District Kota , Rajasthan . 

Opposite party . 
PRESENT : 
For the Applicant Union : Shri Jugal Kishore Agar 

wal, 
For the Opposite parties : Exparte. 
Date of Award : 11th October, 1983. 

AWARD 
Ay the facts are common and so are the points involved 
in all the abovo numbered five cases, a common Award is 
being made . 

2 . All the five cases relate to the demands of the workers 
of Lime Stone Mines situated in Suket, District Kota . The 
union has raised the following demands : 

3 . In the statement of claim a case has been set up 
that the union submitted a demand charter before the 
Owner of the Mine but thero was no favourable response . 
There were conciliation proceedings in between thc workers 
and the owners of the mines. 12 of the owners of Mines 
entered into a settlement with the union but so far as 
tho five present cases are concernd, the opposite parties 
refused to cater into any settlement with the union. 


10. In view of the other settlements arrived at in bet 
ween the Mincs Owners and the worker s Representatives , 
it appears to be just that the workers in those five casos 
should are also get the same facilities. An ex - parte award 
in all the five cases with regard to the demands of the 
workers is passed as follows : 


1 . Each of the worker working in the five Mines shall 

be entitled to Rs. 8 per day w . e. f. 1st October , 
1980 . Such of the workers who are doing stone 
cutting work shall be paid Rs. 10 for 107 Sq. feet 
of stopc cut by them . 


2 . Each of the worker shall get Rs. 30 moro wages 

w .e .f . October , 1980 . 


3 . The Minę Owners shall construct a suitable labour 

colony at the site of the Mine and also provido 
drinking water facility . 


4 . Demand No . 1 relates to daily wages at the rate of 
Rs. 10 per day for unskilled workman and the case of the 
union is that the Government has already fixed Rs. 9 pcr 
day as the minimum wages for an unskilled workman . The 
industry is an old and established one and the employcrs 
aro carning hugo profits, and , therefore, the concept of fair 
wages must be made applicable in the present case . 


4 . Such of the workers who have worked for more 

than six months shall be confirmed . 


5 . The second demand is for stone-cutters and the case 
of the union is that their wages should be raised to Rs. 12 
per 100 square feel of stone cut. 


11 . Let this award bo sent to the Central Goverpment 
for publication under Section 17( 1) of the Act. 

MAHENDRA BHUSHAN SHARMA , Presiding Officer, 


6 . The third demand is for only three increments for such 
of the workmen who are getting less than Rs. 1000 per 
month . So far as the other workers are concerned , the 
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. 


- 


Rashtriya Mazdoor, Sangh , Ramganj Mandi (Kota ). 

. . .Petitioner 


Vs. 


New Delhi, the 5th January , 1985 
S . O . 232 . -- In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby publishes the following award of the Indus 
trial Tribunal, Jaipur in the industrial dispute betwcen the 
employers in relation to the management of M / s. Fast Suket 
Sahakari Theka Pashyn Udyog Samiti Ltd . Limestone Minc 
Owners , Sahravado, Mir : Suket, District Kota (Rajasthan ) 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 1st January , 1985. 


West Suket Cooperative Labour Contractor Society 
Ltd ., Post Office , Suket, Dstrict Kota , Rujasthan . 

. ..Opposite party 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

RAJASTHAN , JAIPUR 


PRESENT : 
For the Applicant Union : Shri Jugal Kishore Agar 

wal. 
For the Opposite parties : Ex parte . 
Date of Award : 11th October , 1983. 

AWARD 
As the facts are common and so we the points involved 
in all the above numbered five cases , a common Award in 
being made . 


1 . Case No. CIT 6 ) 1982 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour , New Delhi Notification No. L - 29011 / 20 | 

81. D . III.B . Dated 26 - 2 - 82 . 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramganjmandi ( Kota ). 

...Petitioner 
Shri Munshi Ahmed Lime Stone Minc Owner, Pcepa 
khedi, District Kota (Rajasthun ) . 

...Opposite party 


2 . All the five cases relate to the demands of the workers 
of Lime Stone Mines situated in Suket, District Kota , The 
union has raised the following demands : 

3. In the statement of claim & case has been set up that 
the union submitted a demand charter tcfore the owner of 
the Minc but theic was no favourable response . There 
were conciliation proceedings in between the workers and 
the owners of the mines. 12 of the owners of Mines cn 
tered into & settlement with the union but so far as the 
five present cases aro concerned , the opposite parties refused 
to enter into any settlement with the union . 


2 . Case No. CIT - 10 /82 . 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour, New Delhi Notification No. L - 29011 |25 | 

81- D . III ( B ) dated 26 - 2 - 82 . 
Rashtriya Mazdoor, Sangh , Ramganj Mandi (Kuta ). 

...Petitioner 


4 . Demand No , 1 relate to daily wagcy at the rate of 
Rs. 10 per day for unskilled workman and the case of the 
union is that the Government has already fixed Rs. 9 per 
day as the minimum wages for an linskilled workman . The 
industry is an old and established onc and the employers 
are carning huge profits , and , therefore , the concept of fuir 
wages must be made applicable in the present casc . 


Vs. 


Mohmad Irphan Lime Stono Mine s Owner, Suera 
Mazdoor Union , Suket, District Kota , 

.. .Opposite party 
3 . Caso No. CIT - 11/82 

- : 
REFERENCE : 
Under Secretary , Goveroment of India , Ministry of 

Labour, New Delhi Notification No. L - 29011 23 

81-DILI ( B ) dated 26 - 2 -82 . 
Rashtriyu Mazdoor, Sangh , Ramganj Mandi (Kota ). 

. . .Potitioner 
Vs . 


5 . The second demand is for stone-cutters and the case 
of the union is that their wages should be raised to Rs. 12 
per 100 square feet of stond cut. 

6 . The third demand is for only three increments for such 
of the workmen who are gotting less than Rs. 1000 per 
month . So far as the other workers are concerned , the 
union three grade increments for such of the workmen who 
are getting less than Rs. 600 per month and two grade incre 
ments for the workmen getting moro than Rs. 600 per 
month 


7 . The other demands are with regard to the medical 
treatment for the workmen and his family members , for the 
Jabour colony in the working arcu , for water supply for 
the workers living near Mines and the last demand is for 
confirmation of such of the workmen who have complotea 
six months service or more . 


8. In all the casc inspite of notice none appeared 
opposite party , 


for 


East Suket Sahkari Theka Pasan Udhyog Samiti Ltd ., 

Owner s Sarvada Mazdoor Union . District Kota 
(Raj. ) 

.. .Opposite party 
4 . Case No. CIT - 12/82 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour , Notification No. L - 2901121181- D . III( B ), 

dated 26 - 2 -82 . 
Rashtriya Mazdoor, Sangh , Ramganj Mandi (Kota ) . 

... Potitioner 

Vs. 
Jahoor Ahmed Lime Stone Mines Owner Peepakhedi 
Mazdoor Union , Suket, District Kota (Rajasthan ) . 

.. .Opposite party 
5 . Case No. CIT -14182 
REFERENCE : 


9 . On bchalf of the union the affldavit of Shri R . G . 
Gupta , who is Office Secretary and Treasurer of the union 
has been filed . Copies of the settlement said to have 
been arrived at with the other Mino Owners have also been 
filed . I have heard the learned counsel for the applicant 
Union and have perused the record of the case . It appears 
from the statement of Shri R . G . Guptu , Office Secretary 
and Treasures of the Union that the owners of the Mines 
are carning huge profits and the Mines in the five cases are 
almost in the same nature as in case of Mines the Owners 
of which have arrived at a settlement with the workers in 
respect of their similar demands . After having perused the 
statement of Shri R . G . Gupta and Ex, 1 to Ex. 16 it an 
pears that the workers who get the same benefits which are 
being given to the workers of the other Mines the Owners 
of which have entered into a settlement with the workers , 
A look at Exhibit - 5 will make it clear that during concila 
tion & settlement was arrived at in between the workers 
represented by Shri R , G . Guptu , Office Secretary and 
Treasurer and the Management of the Mine Damely Shri 
Mahboob Ali Patwari, owner of the Lime Stone mine. 


Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour, New Delhi Notification No . 1 -2901122 / 
81- D . III. B dated 26 - 2 - 82 . 


- 


- 


- 


- = 


. 


. 
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Under the settlement w . e .f. 1st October, 1980 euch worker 

AWARD 
was raid Rs. 8 pçr day instead of Rs. 7 which was being 
pa d to hiin curlier . On 107 square feet cultinįl of stone Nonę is puiting appearance on behalf of the worker Shri 

worker was to be paid Rs. 10 per duy w .e .f . 1 - 10 - 80 . With Juggu Haziri. It appears that the parties have arrived at a 
efteri from October. 1980 euch of the worker was given an Nettlement which has been filed by Shri D . N . Sharma. for 
increment of Rs. 30 in his wayes. It was also agreed that the Management today . Along with the application wherein 
thic next annual increment shall be payable from October , it has been prayed that the case mily be closed :46 the parties 
1981. It was also decided that as per the necessity of the 

do not desire to contest the casc further , 2 receipt for 
Workers : workers colony shall be constructed the sitc of Rs. 650 paid to Shri Jaggu has also been filed . 
1hc Mine and drinking water shall also be prov ded . All 
those workers who were working for more than six months 

2 . In vicw of the joint upplication moved on behalf of 
shall be conſirmed . 

the Secretary , Khan Mazdoor Congress , Bhilawara who 

cspouse the cause of the worker and the company, it appears 
10 . In vicw of the other settlement. arrived at in between 

that there is 110 longer any dispute subsitting between the 
the Mines Owners and the workci s Representatives, it ap 

partics . Shri juggu has scltled his claim after taking pay 
reary to he just that thc workers in the five cases shouki 

ment of Rs. 650 . 
are also get the same facilities . An ex - party award in all 
the five cases with regard to the demands of the workers 

3 . A no dispute Award is therefore , passed which will 
19 passed as follows : 

be sent to the Central Government for publication . 
1 . Each of the worker working in the five Mines shall 

MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Officer 
be entitled to Rs. 8 per day w . e . f . 1st October , 
1980 . Such of the workers who are doing stone 

[No. L -29012 / 11 /81- D . UI( B ) ] 
cutting work shall be paid Rs. 10 for 107 Sq . feet 
of stone cut by theti, 

New Delhi, the 7th Junuary , 1985 
2 . Each of the worker shall get Rs. 30 more wages 
w .e .f. October, 1980 . 

S . O . 234 .--- In pursuance of vection 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
3 . The Mine Owners shall construct it suitable Labour 

hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
colony at the site of the Mine and also provide 

bunal, Jaipur in the industrial dispute between the employers 
Jrinking water facility . 

in relation to thợ management of Koliban Copper Mines of 

Hindustan Copper Limited , and their workmen , which was 
4 . Such of the workers who have worked for more than received by the Central Governinent on the 1st January , 
rix months shall be confirmed , 

1985. 


11 . Let this Award be sent to the Central Government 
for publication under Section 17 ( 1 ) of the Act. 


Sal- 


MAHENDRA BHUSHAN SHARMA , Presiding Officer, 

[No. L - 29011 (20 ) 81-D .VII. B .] 


New Delhi, the 7th January, 1985 


S .O . 233. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following aware of the Industrial Tri 
bunal, Jaipur in the industries dispute between the employers 
in relation to the minagement of Messrs R . B . Seth Moolchand 
Nemichand ( P ) Ltd ., and their workmen , which was reccived 
by the Central Government on the 1st January , 1985. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

JAIPUR 

Case No. CIT -29 / 82 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour , New Delhi Order No. L - 43012 ( 7 ) /81- D . IJI 

( B ) dated 3- 8 - 82. 
In the matter of an Industrial Dispute 

BETWEEN 
Shri Mahaveer Prasad Soni S / o Shri Girdhari Lal Soni 

Resident of Ward No . 4 , P .O . Khętri Nagur, District 
Jhunjhunu . 

AND 
The General Manager , Hindustan Copper Limited , 

Khetri Copper Complex , Khetri NaLar. 
PRESENT : 
For the Worker - Shri P . K . Sharma . 

For the Management - Shri Manoj Sharma. 
Date of Award — 21st January , 1984 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

JAIPUR 


Case No. C .I. T . 10 /81. 


REFERENCE : 


AWARD 


Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Lubour, New Delhi Order No . L - 29012 / 11 / 81. D . 

IIJ. B dated 30th June, 1981, 
In the matter of an Industrial Dispute . 

BETWEEN 


The Government of India has refered thc following dispute 
to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of Kolihan 

Copper Mines of Hindustan Copper Limited, Khetri 
Nagar, ( Jhunjhunu ) in dismissing Shij M . P . Soni 
Helper Mechanic with effect from 5 - 7 - 76 is justi 
fied . If not, to what relief is the workmen en 
titled ? " 


Shri Jaggu Hazari represented by the Secretary . Khu 

Mazdoor Congrcas, Bhilwara , 


AND 
M /s. R . B . Seth Moolchand Nemi Chand ( P ) Ltd ., 

P . O . Mancial District Bhilwara . 
PRESENT : 


For the Union - Nonc. 
Folile Management - Shri D . N . Sharma. 
Date of Award 

4th January, 1984 


2 . At the outset it may be stated here that the domestic 
enquiry held in the alleged misconduct of Shri M . P . Sunt 
was not held to be fair on the ground that no proper oppor 
tunity was given to him to lead liis defence . Thereafter 
Opportunity was granted to employer to prove the charges 
against Shri Soni who too was given the opportunity to 
rebut the evidence . 

3. Sliri M . P . Sori was a Ilelper Mechanic in the Kolihup 
Copper Mines of Hindustan Copper Limited , Khetri Nagar , 
the opposite party . He was working as such since April 
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11th 1967. According to him he was an active member 
of the union and as such became an eyesour for some of the 
officers of the opposite party . He was served with a charge 
sheet on April 5th 1975 and the charges were baseless and 
false and of vindictive nature. As a matter of fact he was 
on leave on April 5th 1975 , the day it is alleged that he 
committed a misconduct and misbehaved with Shri Rawat 
in the matter of his pending leave case . It is further the 
case that some references were pending before this tribunal 
and Shri Soni filed a complaint under section 33 - A of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (for short the Act hereinafter ) 
but the High Court held that the application was not main 
tainable . 


4 . The opposite party in its reply has said that Shri Soni 
committed a serious misconduct and that his work was 
not satisfactory and many a times he was warned and was 
also awarded a punishment of suspension for unauthorised 
absence . It is further said that no officer was ever biased 
with him and such an allegation has been made for the first 
time. To the knowledge of the management Shri Soni was 
never a unionist. According to the opposite party the 
charge was clearly established against Shri Soni. 


5 . As already stated earlier the enguiry was held in this 
tribunal and the question is as to whether the charges stand 
proved against Shri Soni or not. The charge against Shri 
Soni is as under : 


" that on 5 -4 -75 at about 12 . 00 noon you entered the 

office room of the Personnel Officer ( KCM ) at 
Central Office and begin t:) argue with him in 
connection with a leave case and subsequently mis 
behaved with him using abusive language ( saying 
Bhanchod ). You also threatened him with dire 
consequences , if the case was not sorted out im 
mediately ." 


6 . The Personnel Officer Shri Rawat has not been examined 
on behalf of the opposite party and he has left his service. 
The opposite party has examined two witnesses namely Shri 
S . K . Mehrotra and Shri Raj Kumar . Shri Soni has examined 
himself and has also examined Shri Chaudra Bhan Sharma 
and Shri S . N . Sharma. 


that the charge is not that Shri Soni abused Shri Rawat but 
is that he just used an offensive language and said as to 
why when the leave cases of others are veing settled , his 
leave case is not being settled . It is also contenued by him 
that the best evidence as to whether Shri Soni was on leave 
on 5 - 4 - 75 or was on duty would have been the attendence 
register which has not been produced . According to hini 
Mr. Soni was on leave on that day and therefore , no occasion 
Was there for Mr. Son to come to the office that day , entered 
the office of Shri Rawat and behaved in the inanner aileged 
by the opposite party . It is also contended by him that 
Shri Soni in his affidavit has clearly stated that no leave 
case was pending and therefore, the very cause for which 
Shri Soni is said to have been gone to the office room of 
Shri Rawat does not survive and therefore , the case is not 
made out and the charge do not stand proved . Lastly Mr. 
Sharma for Mr, Soni contends that Mr. Soni was an em 
ployee for the last many years . He has lost his son and 
is out of employment for so many years and for this inci 
deni the punishment of removal from service is too high a 
punishment and it is fit case in which even if the tribunal 
holds this charge to be proved , a punishment in consonence 
with the charge should be awarded and to that extent the 
punishment inflicted on Shri Soni be modified . Mr. Manoj 
Sharma, for the opposite party contends that the previous 
record of Shri Soni was such that no leliency should be 
shown to him so far as the punishment is concerned , he 
mishehaved Shri Rawat abused hire and therefore , the 
punishment which has been inflicted on him is the correct 
punishment. A controversy has been raised as to whether 
the record of the domestic enquiry including the statement 
of Shri Rawat which has been proved in this enquiry also 
is the mater al on record under section 11 of the Act and 
this Tribunal is bound to see that record also . I have held 
earlier that the enquiry was not fair and an opportunity was 
given to the employer as well as the worker to lead the 
evidence , to the employer to prove the charge and to the 
worker to rebut it . The employer has examined only two 
witnesses and has not examined Shri Rawai. After having 
enquired the matter myself , I am of the opinion that the 
statement of Shri Rawat recorded in the domestic enquiry , 
which has been held not to be fair, should not be looked 
into . But the question is as to whether even in the absence 
of Shri Rawat the charge can be said to be established. 
Shri S . K . Mehrotra is the Senior officer of the company . 
Presently he is the senior Personnel Officer and in the year 
1975 he was Labour Welfare Office in the opposite party 
where Shri Soni was posted . He had stated that he was 
present in the room of Shri Rawat when Shri Soni entered . 
There is not even a suggestion in the statement of Shri Meh 
rotra as to why he is against Shri Soni. Human nature is 
to speak truth unless there are some circumstances for him 
to implicate somebody falsely . Shri Mehrotra and Shri 
Raj Kumar both have stated that they were present and 
Shri Soni entered the room of Shri Rawat and said that 
why his leave case is being decided when the cases of others 
are being decided . Though there is no material on record 
that the leave case was actually pending but it can be said 
that Shri Soni did entered the office of Shri Rawat . He was 
agitated because the pendency of leave case effects the 
salary of that period , unless the leave is sanctioned the 
salary of that period is not payable . It may even entail 
break in service in some cases. I have said earlier that 
the statement of Shri Rawat cannut be read so far as the 
charge is concerned , but if that statement is looked into , 
it will appear from the cross examination that it was sugges 
ted to him that Shri Soni had entered into his room without 
his permission . A plea that Shri Soni was on leave on that 
day does not appear to have been put to bim . Be that as 
it may . Only on the ground that there are some contradic 
tions in the statement of Shri Mehrotra and Raj Kumar with 
regard to the sequence as to where the abuse was hurled 
first or afterwards, I am not satisfied that the statement 
should be disbelieved . As already stated earlier that there 
is no reason as to why these two witnesses will falsely im 
plicate Shri Snni, if the incident would have not taken place . 
Shri Soni in his statement has no doubt denied the incident 
and has stated that he was on leave on that day, but even 
if one is on leave one can still visit the office for settlement 
of some matters which may be nending in relation to his 
service such as leave case etc . Shri Soni even in his state 
ment had not said a word as to why Shri Mehrotra and 
Shri Raj Kumar have denosed against him . He has simply 
marle a general statement that because of union activities 
Shri Rawat falsely levelled the charge against him . Why the 
charge with regard to misconduct with Shri Rawat should 


7 . I have heard the learned counsel for the parties and 
have perused the case . The question as already stated earlier 
is as to whether the charge is proyed against Shri M . P . Soni 
or not ? 


8 . Shri S . K . Mehrotra was Labour Welfare Officer in the 
year 1975 and was working in Kolihan Copper complex 
Presently he is a Senior Personnel Officer and states that on 
5 - 4 . 75 at about 12 .00 noon Shri Soni entered chamber of 
Personnel Officer Shri K . K . Rawat and enquired from him 
in his presence about some leave case . Shri Rawat told 
him that his leave case cannot be sanctioned and for which 
he has been told number of times . No sooner Shri Rawat 
said so Shri Soni abused him . The abuse hurled is colle 
tained in the statement of Shri Mehrotra and has been 
given in the charge also . It is no use giving it here . It 
is also stated that Shri Soni also gave out that leave cases 
of all others are settled but his case is not being settled . 
He also stated that Shri Soni gave out that if his leave case 
will not be settled he will see Shri Rawat and that he would 
have to suffer dire consequences . In cross examination Mr. 
Mehrotra is unable to say as to whether on 5 - 1 -75 Shri 
Soni was on leave . He states that Shri Soni entered the 
room of Shri Rawat On that day . He states that he was 
sitting with Mr. Rawat, and Shri Raj Kumar , Section Officer 
was also sitting . He states that no sooner Shri Soni entered 
the room of Shri Rawat he abused Shri Rawat. Shri Raj 
Kumar has supported him . He said that he too was sitting 
there . 


9 . The contention of Mr. Sharma learned counsel for the 
opposite party is that from these two statements, notwith 
standing the fact that Shri Rawat has not been examined and 
could not be examined , the charge against Shri Soni is 
proved . Mr. P . K . Sharma representing the worker on the 
other hand submits that in the absence of Shri Rawat the 
charge cannot be said to be established . He also submits 
that there is contradiction between the two witnesses as to 
when the abuses were actually hurdled by Shri Soni. He 
submits that a look at the charge - sheet will make it clear 
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उपग्धिति 
मंघ की ओर से : 
नियोजक की ओर से : 
fata srat : 


कोई हाजिर नहीं 
श्री मनोज शर्मा 


1 - 4 - 83 


be Icvelled and why Shri Raj Kumar and Shri Mehrotra 
deposed in favour of the charge . The mere allegations of 
victimisation is not sufficient. There must be pleading and 
proof to that effect . Shri Soni had aloo examined Shri S . N . 
Shurma and Shri Chandra Bhan Sharma, Shri C . B . Sharma 
dues not say that the incident did not take place . He has 
stated that he was called by Shri Rawat and Shri Rawat 
asked him as to whether Shri Soni was present on 5th April 
75 or not. He replied after going through the record that 
he was absent. At this Shri Rawat said that he should be 
marked present but he showed his inability . Such a witness 
to my mind can hardly be relied upon. Shri S . N . Sharma 
hus ulgo stated that he was asked by Shri Rawat to depose 
against Shri Soni with regard to the misconduct with him . 
But he refused on the ground that he had not seen Shri Soni 
on that day. I am not going to place reliance on such a 
witness. He too odes not state that the incident did not 
take place . 


10 . Thus inspite of the fact that Shri Rawat has not been 
produced I hold that the incident did take placc. 


11. I have already reproduced the charge sheet above . 
· It appears that Shri Soni used a bad word , an abusive word . 

Shri Soni was a Helper for last many years . Some of his 
lcave case as per the employer was pending which was not 
being settled . He went to Shri Rawat, used a word and 
does not appear to have abused Shri Rawat, he only add 
Tessed that word , he only said that word loudly , he did 
threaten Shri Rawat that he will suffer with dire consequen 
ces in case his leave case is not decided , but did not follow 
the threat as is not the CAAC of the employer that thereafter 
Shri Soni did implemented his thrcat. Thus for a man who 
was in service for so many years who afterwards lost his son 
I think the penalty of dismissal from sorvice is excessive and 
disproportionate , morc so where there is no charge of mis 
conduct prior to that and the warnings earlier wero only 
with regard to his absence from duty . I am , therefore , of 
the opinion that the dismissal from service is too severe a 
runishment in the facts and circumstances of this case and 
more so even on humanitarian grounds when now Shri Soni 
has lost his son. 


अवार्ड 
केस माकार ने निम्नलिखित विवाद इस न्यायधिकरण को वास्से 
fa42727 ayat affugen # . . 29012/ 10 /81- 87 . III ( # ) 
fGFIF 18-8 -81 $ TCT starfa fa - T7TFT T 14 TTT 10 ( 1 ) . 
# sprit ETT 
" Whether the action of the management of M / s. 

Bajrang Mines, Jawaja , Rajasthan in terminating 
the services of Shri Ram Singh Mate , Smt. Gaindi, 
wife of Shri Ram Singh , Smt Ganga daughter of 
Shri Ram Singh is justified ? If not, to what reliefs 

the workmen are entitled to ." 
__ श्री मनोज शर्मा विपक्षी की ओर से उपस्थित है । यूनियन की ओर 
से कोई हाजिर नहीं है इस मामले में दिनांक 16-12- 82 को यूनियन 
की ओर से कहा गया था कि सम्बन्धित कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है 
और उसके लोगल हेयर बनाना चाहते हैं इसके लिए 2 अवसर दिये गये 
आज भी यूनियन की ओर से कोई हाजिर नहीं है कोई लीगल हेपर 
बनाने का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है इससे स्पष्ट हैं कि यनि 
यन अब इस मामले को आगे पलाने में कोई रुचि नहीं रखती है इसी वजह 
मे कोई लीगल हेयर नहीं बनाया गया है और आज भो कोई हाजिर 
नहीं है । अत: यूनियन द्वारा इस मामले में कोई रुचि नहीं लेने से इस 
केम में नो विस्प्यूट अवार्ड पाम किया जाता है जो भारत सरकार को 
वास्ते प्रकाशन प्रस्तुत किया जाये । 

[H . 78 -29012 ( 10 )/ 81-81- III * )] 

महेन्द्र भूषण शर्मा, भ्यायाधीश 


10 


12. I therefore , with hold the charge proved but I am of 
the opinion that the punishment is severe . I will. there 
fore, inflict a punishment of stoppage of two annual grade 
increments with cumulative effect and will also order that 
Shri Soni shall only get 25 % of wages from the date of 
dismissal till today along with reinstatement in service with 
all benefits to which he may entitled under Rules . If the 
arrcars of wages which have been awarded to him are not 
paid to him within 30 days of the publication of this award 
Shri Soni will get 9 % interest per annum on the wages , 


S .O . 236 . - - 10 pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal, Jaipur , in the industrial dispute between the employers 
in relation to the management of Shri Mohammed Irfan , 
Limestone Mine Owner , and their workmen, which was recei 
ved by the Central Government on the 1st January , 1985, 


13 . Let the Award be sent to the Central Govemment for 
publication under section 17 ( 1 ) of the Act. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

RAJASTHAN , JAIPUR . 

1 . Caso No. CIT -6 / 1982 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour , New Delhi Notification No . L - 29011|20 /81, 
D .III. B . Dated 26 -2 - 82 


MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Officer 

INO, L -43012 (7) /81- D .III (B )] 


Rashtriya Mazdoor Sang, Ramganjmandi (Kota ) ...... 

Petitioner 


S . O . 235 .- Ip pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal, Jaipur in the industrial dispute between the employers 
in relation 10 tho management of Bajarang Mines , and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 1st January , 1985. 


Vs. 


केन्द्रीय औषधोगिक न्यायाधिकरग, जयपुर 
# to tito arfo o 12 / 1981 

. TOATE S HT14 afanyat # . ( M . 29012/ 10 / 
81- 87 . III ( ) fari 18-8 -1981 

जनरल सेक्रेटरी , खाम मजदूर यूनियन , टी . एल . यू . बिल्डिंग 
TEI 

प्रापी 


Shri Munshi Ahmed Lime Stone Mine Owner, Pecpa 

khedi, District Kota (Rajasthan ). . . Opposite party 
2 . Case No. CI-10482 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour, New Delhi Notification No. L - 29011125181 

D . III ( B ) dated 26 - 2 -82 . 
Rashtriya Mazdoor Sang , Ramganjmandi (Kota ) . ...... 

Petitioner 

Vs. 
Mohmad Irphan Lime Stone Mine s Owners, Surera 
Mazdoor Union , Suket, District Kota . . . Opposite 

Party 


बनाम 


श्री सस्य मारायण माथुर , माईन्स भोनर आफ मजरंग माईन्स , गुप्ता 
mat, 264T 1 

अप्रार्थी 


(917 11 - 
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5. The second demand is for stonc - culteis and the case 
of the union is that their wages should be laised to Rs. 12 
per 100 square feet of stone cut. 


3. Case No. CIT - 11|82 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour, New Delhi notification No. E - 2901123181 

D .III ( B ) dated 26 - 2 -82 
Rashtriya Mazdoor Sang. Ramganjmandi (Kota ) ...... 

Petitioner 


6 . The third demand is for only three increments for 
such of thc workmen who are getting less than Rs. 1000 / 
per month . So far as the other workers are concerned , the 
union claims three grade increments for such of the workmen 
who are getting less than Rs. 600 /- per month and two grade 
increments for the workmen getting more than Rs. 600 / 
per month . 


East Suket Sahkarl Theka Pasan Udhyog Samiti Ltd ., 

Owner s Sarvada Mazdoor Union , District Kote 

(Raj). .... .. . . Opposite party 
4. Case No. CIT - 12/82 


7. The other demands are with regard to tho medical 
treatment for the workinen and hs family members, for the 
labour colony in the working area , for water supply for 
the workers living ncar Mines and the last demand is for 
confirmation of such of the workmen who have completed 
six months service or morc . 


REFERENCE ; 


8 . In all the casesc inspite of notice none appeared 
opposite party , 


for 


Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour, Notification No . L - 29011/21 81- D . III ( B ) 
datod 26 - 2 - 82 , 


Rashtriya Mazdoor Sang, Ramganjmandi (Kota ). . .. . 

Petitioner 


Vs. 


Jahoor Ahmed Limo Stone Mines Owner Peepakhedi 
Mazdoor Union , Suket , District Kolu (Raasthan ) .. 

. .....Opposite party 


5. Case No. CIT - 1482 
REFERENCE : 
Under Secretary , Government India , Ministry of Labour, 

Now Delhi Notification No . L -2901122181- D . D . B 
dated 26 -2 -82 . 


9 . On behalf of the union the affidavit of Shri R . G . Gupta , 
who is Office Secretary and Treasurer of the union has been 
filed . Copies of the settlement said to have been arrived 
at with the other Mincs Owners have also been filed . I have 
heard the learned counsel for the applicant Union and have 
perused the record of the case . It appears from the statement 
of Shii R .G . Gupte , office Secretary and Treasurar of the 
Union that the owners of the Mines aro earning huge profits 
and the Mincs in thc five cases are almost in the same 
nature as in case of Mines the Owners of which have 
arrived at a settlement with the workers in respect of their 
similar demands. After having perused the statement of 
Shri R .G . Gupta and Ex. 1 to Ex -, 16 t appears that the 
workers who get tho game benefits which are being given , 
to the workers of the other Mines the Owners of which 
havn entered into a settlement with the workpTo . A look at 
Exbibit -5 will make it clear bat during conciliation a settle 
ment was arr ved at in between the workers tenresentert by 
Shri RG , Gupta , Office Secretary and Treasuror in the 
Management of the Mine namely Shri Mahbnoh Ali Patwari, 
owner of the Lime stone minc . Under the settlement w .e . f. 
1st October , 1980 cach worker wag nald Rs. 8 res day 
instead of Rs. 7 which was being paid to him earlier, On 
107 square feet cutting of stone a worker was to ho maid 
Rs. 101- ner day w ,e . f. 1 - 10 - 80. With effect from October , 
1980 each of the worker was given an increment of Rs. 301 
in his wager , It was also agreed that the next arnal incre 
ment shall be payable from October 1981 It was olen 
derided that 99 ner the necessity of the workers a workers 
colony chall be constructed at the site of the mimaanit 
drinking water shall also be provider . A11 thorn workerg 
who wero working for more than six months stall be con 
Armed . 


Rashtriya Mazdoor Sang , Ramganjmandi (Kota ) ...... 

Petitioner 


Vs. 
Weat Suket Cooperative Labour Contractor, Society Ltd , 
Post Office, Suket, District Kota , Rajasthan . . . . . 

Opposite party. 
PRESENT 

For the Applicant Union : Shri Jugal Kishore Agarwal. 
For the Opposite Parties : Exparte, 
Date of Award ; 11th October, 1983 . 

AWARD 


10. In view of the other wettlements arriver at in hetween 
the Mines Owners and the worker s Representatives it 
annears to be iust that the workers in these five races should 
Are also get the same facilities. An or-ngste warri in all the 
five cases with revard to the demands of the workers i 
Missed as follows : 


Ag the facts are common and so are the points involved 
in all tho above numbered five case , a common Award is 
being made. 


2 . All the five cases relate to the demands of the workers 
of Lime Stone Mines stitued in Suket, D strict Kota . The 
union has raised the following demands: 


1 . Each of the worker workar in the five Mines chall 

he entitled to Rs. 8 . ner day we. f. fat Ortoher , 
1980 . Suich of the workerg who are doino cone 
rutting work shall he paid Rs. 10 - for 107 Sq . 
feet of stone cut by them . 


2 . Fach of the worker shall get Rs. 301. more wages 

w . e .f. 1 October , 1980 , 


3 . In the statement of cluim case has been set up 
that the union submitted a demand charter before the owner 
of the Mine but there was no favourable response. There 
were conciliation proceedings in between the workers and 
the owners of the mines. 12 of the owners of Mines entered 
Into 2 settlement with the union but go far as the five present 
cases are concerned , the opposite parties refused to enter 
into any settlement with the union . 


4 . Demand No. 1 relates to daily wages at the rate of 
Rs. 10/- per day for unsk lled workman and the case of the 
union is that the Government has already fixed Rs. 91- per 
day 18 the minimum wages for an unskilled workman . The 
Industry is an old and cstablished one and the employers 
are earning hugo profits, and therefore , the concept of fair 
wagos must be made applicable in the present cave . 

1355G1/84 – 12 . 


3 . The Mine Owners shall construint A sultahla Lahnus 

rotons of the site of the Mine and also provide 

drinking water facility. 
4. Surh of the workers who have worked for more than 

six months shall be confirmed . 
11 . Ist th s Award he sent to the Central Government 
for publication under Section 17 ( 1) of the Act, 
MAHENDRA BHUSHAN SHARMA. Presiding Officer 

(No. L - 29011 (25) /81- D .III . B ] . 
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S . O . 237, - In pursuance of section 17 of the Industrial Standing Orders , Shri Amar Singh would be bound by it 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government despite the fact that when he had joined thore was no TC 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri tiring age prescribed, and secondly as to what is the correct 

date of birth of Shri Amar Singh ? Is it 4 - 8 - 1923 as recorded 
bunal, Jabalpur in the indiustrial dispute between the eil 

in his service book or whether any reliance can be placed on 
ployers in relation to the management of Diamond Mining 
Project, Pana , ( NP. P . ) , and their workmen , which was the doctor who issued a certificate that on 24 -6 - 1961, Amar 
received by the Central Government on the 31st December , Singh was only 36 years of age ? 
1984 . 

6 . When Shri Amar Singh joined the service in about the 
BEFORE JUSTICE SHRI K . K DUBE , PRESIDING 

year 1959 , there were no Standing Orders providing for a 

retiring age . The management contends 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

that there were 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

servicc rules which governed the service conditions of the 

workman and the service rules have been produced before 
Case No. CGIT / LC (R ) ( 1 ) of 1963 

me and therefore , I have only to consider the effect of, intro 
duction of the Standing Orders in about the year 1965 . 

which undoubtedly provided a retiring age of 58 years, 
PARTIES : 
Employrs in relation to the management of Diamond 

7 . It is undisputed that these Standing Orders arc Certi 
Mining Project, Panna and their workman . Shri lied Standing Orders under the Industrial Employment 
Amar Singh , Daftry , represented through the Gene ( Standing Orders ) Act 1946 ( hereinafter called the Act ) . 
ral Secretary , Hira Khani Mazdoor Sanstha, Majh The Act was passed bith the object of bringing an unifor 
ghon , Panna ( M . P . ) 

mity in the service conitions of the employeos. It was not 

intended that there should be different conditions of service 
APPEARANCES ; 

for those who are employed before and those employed after 

the Standing ( Jig came into force . The Standing Orders 
For Workman - Swi R . K . Guptn , Advocate. 

equally bind all the cmployees . It is permissible to amend 
For Managenfent - Shri P.S . Nair, Advocate . 

the service conditions by altering the Standing Orders . The 
INDUSTRY : Diamond Mining DISTRICT : Panna ( M . P . ) 

Standing Orders have a statutory force and it cannot be said 

that the workpian who was employed carlier before passing 
AWARD 

of such Standing Orders, had & vested right to serve indefini 

tely which could not be taken away by enforcing the Stan 
Dated . December 20, 1984 . 

ding Orders subsequently . Such a change could always be 

brought about by legislation and these Standing Order have 
The Central Government in exercise of its powers con the statutory force . Therefore, I do not agree with the con 
ferred under Sec. 10 of the industrial Disputc Act, 1947 , tention that the Standing Orders thus brought into force in 
referred the following dispute , for adjudication , vidc Noti the year 1965 were ineffective, to produce a change in the 
fication No . L . 29012119181-D . III ( B ) Dated 30th December , retiring age of Shri Amar Singh on the ground that when 
1982 - 

hc joined the establishment earlier, such a condition did not 

exist, The Standing Orders of the establishment show that 
" Whether the action of the management of Diamond they apply to all the workmen equally . The saving clause 

Mining Project, Panna ( M .P . ) in recording the date 48 of the Standing Orders only provides that the Standing 
of birth of Shri Amar Singh Daftry as 4th August , 

Orders shall got operate in derogation of any law or 
1923 and consequently retiring him from service on 

to the prejudice of any right under a written contract of 
31- 8 -81 is justified. If not, to what relier is the service , settlement or Award for the time being in force nor 
workman entitled ? " 

shall any agreement between the employer and the work 

men prejudicially affect the righ: s of the workman under the 
2 . The dispute here is about the dato of birth . According Standing Orders. The saving clayse seeks to preserve certain 
to the management , the workmat, Shri Amar Singl?, reached vested rights under a written contract or under any agrcc 
tho age of superannuation on 31- 8 - 1981 and accordingly way . ment between the employer and the workmen . It is now 
retired with cffect from that date . However , the workman Acttled law that there could not be two sets of Standing 
contents that his real date of birth is 4th of August, 1928 Orders to govern the service condition of the employces in 
and therefore , le should not have been retired before August, the samc establishment. 
1983. The workman has also raised a legal issue that since 
no age of superannuation was provided at the time of entry 

8 . In the instant case , I am of the opinion that there is no 
into service , & retirement age could not now he unilaterally inherent right to continuc to any particular age in service , 
imposcd on him . According to him , when he joined the catab in the workinan . It is purely a matter of rules or contract. 
lishment, there was no stipulation as regards the rotiring age . Even if it is found that there were no rules in the company 
The Standing Orders which lay down the superannuating age as providing a retiring age , it cannot follow that the workman 
as 58 venrs, canic into force with effect from 1965 and there . had a right to continue in service without restriction of a 
fore . would not govern his case hut would govern the servicc retiring age. If there is no such right , it undoubtedly cannot 
conditions of the employecs prospectively . I have , therefore . accrue unless it is by virtue of any rule or contract , Morc 
to decide these two issues in this case . 

over the idea of pension would postulate a retiring age and 
3 . According to the management, the workman was appoin 

the N . M . D . C . Staff was entitled to pension and , therefore , it 
ted as a Peon on 22nd of September, 1959 . He was trans 

cannot be said that generally thc establishment permitted 

that there should be no retiring age for any employee . I, 
ferred to Panna Diamond Project on 22 - 4 - 1960 . After joining 
at Panna . his service particulars were take and according to 

therefore hold that the workman Shri Amar Singh would be 

hound by the Standing Ordery and his retiring age as fixed 
the information submitted by the workman , he gave out his 
date of birth, as 4th of August, 1923 . This way entered in his 

hy the Standing Orders would be 58 years . 
service book. When a workman reached the age of 55 years , .: 9 . Coming to the second aspect of the case , the workman 
it was the practice that he was sent for medical cxamination hort all alone accented the date of birth to be 4 - 8 - 1923 , Ho 
for a certification that he continues to be fit to be continue had not produced any 
in service . He was thus sent for medical exainination , for 

cortificate of date of birth from a 

school or from a register of any Local Body. Under the 
extension of his service in 1978 . He was found mcdically fit Standing Orders, the 
and thus hic had been continued for 3 more ycers and retired 

go set forth in the service record of 

the workman was to be the basis for arriving at the age of 
in 1981, 

retirement of the workman . The service book clearly indi 

cates the date of histh as 4 - 8 - 1923. It may also be mentioned 
4 . The doctor who was supposed to have certified his 
fitness , also declarou that the workman wat 36 vears only 

that the anplicant had taken out an L . J. C . nolicy and there 
on 26 - 4 - 1961. This in fact has provided a basis for raising 

in , he had sinclared his date of birth which corresponds to 

the date of birthy given in the service book . He had declarent 
this dispute . 

his que to be 46 veas when he had taken the policy on 
5. I havo two points to 

1 - 4 - 1971. A renerdure is provided under the Rules of the 
decide in this case . First 
whether by virtue of introduction of 

establishment for having the date of birth altered in case of 
retiring age in the a dispute . The applicant had not taken any stops according 
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services of S / Shri M . P . Chaturvedi, K . K . Shukia , 
to that procedurc, which requires that the applicant should 

N . K . Vishwakarma and D .K . Sharma, Clerk -cum 
produce any of the certificate certifying his date of birth or 

Cashiers with effect from 1 - 10 - 1980 18 justified ? If 
if he is unable to do so , he should appear before the Civil 

not, to what relief are the workmen concerned 
Surgeon who would certifly his age . The applicant had not 

ențilled ?" 
donc so . The management had given him opportunities 10 
cstablish this but txe bad failed to do so . Now , the age given 

The workmen Şarvshri M .P . Chaturvedi, K . K Shukla , N . K . 
in the certificate of fitness by the Medical Officer cannot be 

Vishwakarma and D . K . Sharma were appointed as Clerk 
relied upon. The Medical Officer was not asked to certify 

cum - Cashiers by tho management of Bilaspur -Raipur Kshet 
his age but was asked only to examine the workman 

riya Gramin Bunk , M . P . temporarily . They had put in about 
to certify his fitness. He had undoubtedly , gone beyond the 

a month s services each when their scryices were terminated . 
quarry made in certifying the age. Then he had not given 

They had become members of a registercd trade union known 
any basis for certifying the age as 36 . According to him , 

us Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank Employees 
the age certified by him was on the basis of the appearance . 

Association which has sponsored their dispute , The efforts 
He had not conducted any test nor made any X -ray exami 

of conciliation failed , as also conciliation by the Assistant 
nation . Such a certificate of fitness could bo no substituto 

Labour Commissioner . Thereafter, the Central Government 
for a certificate of age, I, therefore , reject such evidence 

rcferred the above dispute . 
of fitness certificate . The circumstances go to show that the 
applicant had accepted his date of birth as 4 - 8 - 1923 and that 

2 . According to the workmen , the above applicants along 
provides the basis for computing his age . 

with 36 other workers joined in a peaceful agitation before 

the Management on 26 - 9 - 1980 to secure certain benefits for 
Order : 

the workmen legitimately due to them . The dismissals of 

the four workmen are actions of management motivated with 
I, therefore , render this award holding that the action of 

at view to punish the workmen , They are malafide as there 
the management of the Diamond Mining Project, Pasna 

was no necessity to terminate the services of the four appli 
( M . P .) in recording the date of birth of Shri Amar Sigh , 

cants, The Bank still wanted persons to carry on the work 
Daftry , as 4th August , 1923 and consequently retiring him 

and appointed some persons after terinination of the workmen . 
on 31- 8 - 1981 is justified . There shall be no order as to costs . 

In the circumstances, the removal amounts to victimization . 

It is also contended that it is most arbitrary and violative of 
20 -12 -1984 . K .K . DUBE , Presiding Officer 

Articles 14 , 16 and 311 of the Constitution of India . 
INU. L -29012 ( 19 ) /84 - D . III . B ] 
NAND LAL, Under $ccy. 

3 . The milnagement asserts that tho Bank is a statutory 
body sponsored by the State Bank of India with the predo 

minent object of developing the rural economy by providing 
New Delhi, the 7th January , 1985 

credit to agriculturists and rural trade and commerce . The 

Bank in a Corporate body and its constitution is governed 
S .O . 238 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

by the Regional Rural Banks Act. 1976 . Certain regulations 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government ats envisaged under the Act are framed in consultation with 
bereby publishes the following award of the Central Govern the State Bank of India and the Reserve Bak of India with 
ment Industrial Tribunal Jabalpur ( M . P .) in the industrial 

the prior sanction of the Central Government. These regu 
dispute between the cmployers in relation to the Bilaspur 

lations are , therefore, statutory and the regulations thus 
Raipur Kshetriya Gramin Bank , Bilaspur and their workmen , 

framed govern the business and the rights of the parties 
which was received by the Central Government on 

concerned . In cxcrcise of the powers thus vested , the Bank 
31- 12 - 1984 . 

framed regulations for regulating the staff service conditions, 
These are called Staff Service Regulat ons , copy of which is 

filed as Exhibit M . 9 . 
BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

4 . The four applicants were appointed temporarily on tem 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M .P . ) 

porary posts and under the terms of appointment, if their 

services were to be terminated , they were to be given onc 
Case No. CGIT |LC ( R ) ( 16 ) J1982. 

month s notice or pay in lieu thereof, Their letters of ap 
PARTIES : 

pointmnt clearly indicated that their posts were temporary 

and they werc appointed temporarily with the condition that 
Employers in relation to tho management of Bilaspur their services were liable to be terminated on one month s 

Ralpur Kshetriya Gramin Bank , Bilaspur and their notice or pay in lieu thereof. Their letters of termination 
workmen s shri M . P . Chaturvedi, K . K . Shukla , would indicatc that their services were no longer required by 
N . K . Vishwakarma and D . K . Sharma, Clerk -cum the Bank and they were being paid the salary in lieu of the 
Cashier represented through the Bilaspur Raipur notice period . This formality having been done, it is urged 
Kshetriya Granin Bank Employees Association Clo by the Bank that the applicants hayo no right to the post 
Shri M . V . K . Sharma, Qr. No . 672, R . P . F . Railway to which they were appointed nor they can claim continuance 
Colony, Raipur (M . P .) . 

on the post. It is further agcrted in the statement that the 

four persons were inefficient and despite many reminders and 
APPEARANCES : 

warings, that they should improve, they had failed to respond . 

The Management, thereforo , could not continue their ser 
For Association — Shri P. S. Nair , Advocate. 

vices. Since the letters of terminations do not cast any 

stigma on the applicants , it could not be said that the ter 
For Bank - Shri S. K . Bhaduri, Advocate . 

minations were by way of punishment. The management also 

contends that the action taken by them wils not in any way 
INDUSTRY : Banking · DISTRICT : Bilaspur (M .P.) vindictive , capricious or colourablc or arbitrary . It was 

purely in terms of their contract of appointment and under 
AWARD 

the Staff Service Regulations that their services were dis 
Dated , December 19, 1984 . 

pensed with . 

5 . As already indicated the workmen contend that the 
Tho Central Goverament in excrcise of its powers under Bank had filled in these very posts after duc advertisements 
Soc . 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 , referred the which would indicate that the Bank required persons to work 
following dispute for adjudication , vido Notification No. on thesc posts but the services of the four applicants were 
L - 120127181 /81- D , II ( A ), dated 3 -2 - 1982 - 

dispensed with arbitrarily without any objective consideration 
" Whether the action of the management of Bilaspur 

as to the efficirncy or otherwise und without giving the em 
Raipur Kshetriya Gramin Bank in terminating the 

ployees concerned a reasonable opportunity to show cause 
against the action sought to be taken . 
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6 . Before De, it was contended that such a removal from 
Sci vive would be in viola .1on of Arucles 14 , 16 and 311 of 
the Constitution of India . It is also urged at the termina 
tion wus vindictive and amounts to victimization . I have , 
Tertiore , lo consider in rights of the various parties and 
toc iclul contentions raised by the workmen and also the 
tacrual posiuon whetaer inc temination in the CUcumstances 
amuualed to victimization and thus unfair labour practicos ? 


7 . The Bank functions under 4 Statutc and has framed 
regulations 10 rcgulate the business and the rights of the 
Workben and other persons serving under them . Tube rules 
leave dolud us con in the manier or appoinwQUIS and 
1€іциШалов. 10 Елеicise of the powers coited by Section 
av WL LC LCIUMI Aural banks ACL 1976 (ACL NO . 211 
1976 ) , u Dvard of DirectUIS OL lbs Bank , after consula 
uvu waun uc Scale BOLA OL muid ang Wand mic previous sallu 
llun uf uno Central Government tiamed Stan Service Koguia 
Long ( 

Leinantcc called the Regulation ) . Thoso Regulations 
delcluine le recrutment and otuer conditions of service . 
UQuer Regulation 4 , the CidrK - cuin -Cashier could be appuin 
ted by the couuman on a temporary basis and on suco con 
dinons 48 may be specided by the board trom time to time. 

де арродицёдis of sucli temporai у рҫГьор calied доt bе 
for a portod exeeding 90 days . The Chairman 18 the ap 
poining aylpoiny in respect of all posts in the Bank. Regu 
TaLOQ 10 deals with the termination of service . Under this , 
one months notice is necessary for discontinuance of service 
oť an employee other than an olficor. The appointment of 
lour persons as Exhibit M . 5 would show , was temporary 
and that her services could be termmuted after giving 
thcca one month s Douce without assigoing any reason wuat 
svever . It is contended that this gives an unbriddled discre 
tion to the management to arbitrarily terminate the services 
of an employee . Such a condition it is urged militated 
against the spirit of Articles 14 and 16 of the Constitution , 


advcrusta and laclcanter appointineurs were made, it could 
Day UG YECHI ILI HD JUSTLULIVA ABC # CANK 10 lt wuwd ve 
Tubullavle 10 cxpcet nat my those persons were give yo09 
WOU were qu &wieu 1000die the responsives duu mer 
Culciency, Dicity anu Cupa . lly Dec le uelnaud auc vy 
іде 41iure o the po3L , 1 ас ван пици, аlу ца ; 10 secure 
the peyt Talent for billig purpose hou niw expect a eilan 
standard of cthiciency and ability . It may be that for the time 
being such persons were not avullu Dle and they carriva un 
the work witn tomporary hands but that was only because 
they were not able to get the proper persons at wat ne . 
These appointments are made throuli advertisement and 
selection, but pending these appointments, the Chairman 
was given certain powers to appoint temporarily persons 
for 90 days . In his evidence also , Le Manager has Licarly 
indicated that the removal of the four applicants was because 
thcy were inetticienț. It cannot be sad now that this was 
arbitrarily done. After all it was the Manager to determine 
what sort of efliciency was expected of a particular clerk in 
the establishment non is it expected that for such temporary 
appointments, it would be regured that he should hold un 
inquiry and go into the question of efficiency after giving 

a show cause notice to the incumbents . Th8 would be 
· wholly undersirable and unnecessary in the interest of bank 
as also in the jpterest of thc incumbents . It is known that 
these departmental inquiries takс lot of time and before 
any progress could be made in them , the per od for which 
thc incumbents huvo been appointod , would run , out. Mor 
cver , it would not be proper that a workman appointed 
temporarily should leave the Establishment with a stigma 
that he was ineflicient. For all these reasons, the provision 
that thợ services could be d gpensed with after one mopth s 
notice or pay in ļiew thereof, seems most reasonable and 
proper and this having been observed in the instant case , 
no exception could be taken on this account. The workman s 
CARE 48 regarde arbitrariness also fails. Since no case has 
been made out that the Bank uctod malafide , it cannot, 
therefore, be said that there was any violation of Articles 
14 , 16 and 311 of the Constitution of India , 


8 . It will be seen that arbitrariness in whatsoever form , 
would be bad. It 18 not the unbriddled puwer but its cxcr 
Cise in an aroitrary manner that is bad and that can always 
be called into question before a Court of law , We have , 
therefore , necessarily to see in the instant case whether the 
exercise of power was arbitrary or not. It is not necessary 
to go into the validity of the regulations as the terms of 
appointment reasonably construed gave the Bank power lo 
torminate serv. ces after giving one month s notice or salary 
in lieu thereof . Theonly question to be seen is whether the 
four applicants services were tcrminatod on grounds wholly 
exercise of power was arbitrary or not. It is not necessary 
Os it was excrcise in a manner to subserve the interests of 
the Bank after taking objective administrative assessment of 
the desirability of discontinuing the four applicants in 
service , into consideration . 


11. The workmen in their evidence have not been able 
to show that the Bank acted malaide and therefore I find 
that the termination in the circumstances of the case was 
neither arbitrary normalafide . The termination order 
does not cause any stigma on the applicants . Their termi 
neither arbitrary norm alafide . The termination order 
Bank s purpoes and the Bank was fully justified in termina 
ting their services. The termination of the services of tho 
above named workmen werd in accordance with the Regu 
lat ons and in the circumstances of the case fully justificd , 
order, 


9. It may , however, bc pointed out here that utmost the 
applicants could claim would be inul they were in service 
for the period for which the temporary post enured or the 
period for which the appointing authority could appoint the 
persons. In other words, it would not go beyond the powers 
of the person appointing such persons or continuing them 
after the lapec of the post, assuming everything in favour 
of the applicants. 


I, therefore , render this award by saying that the action 
of the management of Bilaspur Raipur Kshetriya . Gramin 
Bank in terminating the serv ces of S / Shri M . P . Chaturvedi, 
K . K . Shukla , N . K . Vishwakarma and D . K . Shasma. Clerk 
cum -Cashiers with effect from 1 - 10 - 1980 was justified . There 
shall be no order as to costs in the peculier circumstances 
of the cast . 


K . K . DUDE , Presiding Officer 


19 -12 -1984 . 


[No . L -12012| 181 81-D . IIA ] 


New Delhi, the 9th January, 1985 


10 . The Bank has produced the evidence of the Regional 
Manager , Shri M . L . Sharda, He hag stated that the applicants 
were appointed on temporary basis As temporary incum 
bents . Since their work was not satisfactory . they are 
reminded to improve but having failed to improve, their 
servi es were terminated . He has stoutly denied that the 
termination had anything to do with their Union activities . 
He had been crons -examined at length hat deposition only: 
goes to renfirm the above statements made by him . In the 
Cross- examination he hase stated that the posts in ihe Bank 
are limited to an approved set up and the two workmen 
namely Shukla and Sharma were un posts which were not 
sanctioned Their appointments were temporary for a tem . 
norary period on temporary posts . He has also pointed out 
that it wrono to suprest that the mosts were filled in im 
matlately after the removal of the four applicants . In fact , 
after receiving the sanction for the posts , the posts were duly 


S . O . 239,-- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govero 
ment Industrial Tribunal No . 1, Bombay in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the Reserve Bank 
of India , Bombay and their workman filed under sec . 33 (2 ) (6 ) 
of the said Act , which was received by the Central Govern 
ment on the 28th December, 1984 . 
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19, 1988 /474 29, 1906 


BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL 

NO . I AT BOMBAY 


Approval Application No. NTB - 1 of 1981 

(Arising out of Ref. No. NTB - 1 of 1979 ) 
PÁRTIES : 

Reserve Bank of India , 
Bombay 

: Applicant 


counter cases when recounter signs on the bundle as having 
checked and found correct. The recounters defence is that 
they trusted the counter and signed without checking. Alter 
natively Mr. Sumant says jhat his workman should have 
been given the same punishment. Apart from the correctness 
of the contention in an approval application tho correctness 
of the quantum of punishment imposed is a question which 
can not be gone into , I find that it may be a legitimately 
good reason for visiting recounters with reduced punishment 
as the recounters would be having notes for recounting which 
can not be used as legal tender. Nobody could have had any 
desire or intention or object or benefit by abstracting any 
such notes from the bundle. The negligence or abstraction 
took place at the stage of counting and before the notes 
were punched , sealed and together and handed over to the 
supervisor . In that view ofthe matter , I do not think that 
there is any case for interference and approyal to the action 
taken by the Reserve Bank against the employee will have 
to be granted . Hence the Ordet. Approval granted . 

R . D . TULPULE , Presiding Officer 

(No. L - 12023|21/ 79 -D . II ( A ) ] 
N , K . VERMA , Desk Officer 


Vis 


Ramosh Narasimha Naik 

: Opp . party 
APPEARANCES : 
For the applicant 

: Mr. N . V . Deshpande , Legal Advisor & 

:Mr. Batki, Legal Advisor 
For the opposite party 

: Mr. G . D . Samant, Advocate 

INDUSTRY : Banking 

STATE : Maharashtra 
Bombay , the 7th day of Docember, 1984 

JUDGEMENT 


Te fash, 8 479 , 1985 


प्रमाणपत्र 


This is an approval application filled by the applicant under 
Section 33 - ( 2 ) (b ) of the Industrial Disputes Act, 1947 , 


का . आ . 240:-- - यह प्रमाणित किया जाता है कि मान अधिनियम , 
1952 ( 1952 47 35) * * OTTI 82 ETT TT ufyatut 4T ETT 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 
हरापाला में मैमसं पायराइटस् , फासफेर और कैमीकल्स लिमिटेड, जो 
भारत सरकर का उपक्रम है, के ग्राइंडिंग काम्पलैक्स उक्त अधिनियम के 
अन्तर्गत खान हैं । 

(7 - - 29013 / 1/ 84 - - 14 . TE] 

____ बी . भी . देशमुख, सवित्र 


New Delhi, the 8th January, 1985 

CERTIFICATE 


2 . Through this approval application , the employee hay 
raisod contention, which are in the nature of assailing the 
findings of the enquiry officer . Accordiog to him , in the 
circumstances and the evidence , he ought not to have been and 
ghould not have been , found guilty . I am afraid , it would 
not be permissible for me as an authority for granting the 
approval to the action taken by the employer , Reserve Bank , 
of the dismissal against him to go into the question whether 
the evidence adduced against the workman was suficient to 
come to tho conclusion that he was guilty or otherwise . It 
is not his contention that there is no evidence . There are also 
no technical or other challenges . The enquiry has been held 
against him duly and properly and he was given all the op 
portunities to defend himself. His only case and contention 
is that the evidence against him does not come up to the 
standard of proof. 


S . O . 240 .- - This is to certify that, in exercise of the 
powers conferred by section 82 of the Mines - Act , 1952 
( 35 of 1952 ) , the Central Government have decided that 
the Grinding Complex of M / s. Pyrites. Phosphates and 
Chemicals Limited, a Government of India Undertaking , at 
Harrawala in the State of Uttar Pradesh is a mino wihin 
the meaning of the said Act. 

(S - 29013 / 1 /84 -MI] 
B . G . DESHMUKH , Secy . 


3 . The employee was charged and suspected of having 
abstracted certain currency notes, or alternative with negli 
gence , dishonesty and or theft. He was a notc examiner and 
counter . The procedure of counting · and recounting and 
checking of notes, if it can briefly be stated , is that notes 
received are first sorted out by the examines into issuable and 
non -issuable notes . That was the work which was being dono 
by the employce concerned at that time. Issuable notes are 
packed in a separate bundle of 100 p eces sealed and banded 
and handed over to the supervisor. On the other hand , non 
iskuable notes are similarly scaled, banded and they are also 
punched so as to make so - ugo of them impossible . They cease 
thereafter to be legal tonder and cannot be used as such . 


of foort, 79794 , 1985 
TO BATO 241: - JONATY fuf44 , 1983 (1983 Fl 31 ) 
की धारा 5 के साथ पटित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्रम विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री सुशील 
कुमार को 7 जनवरी , 1985 से अगले आदेश जारी होने तक उत्प्रवास 
संरक्षी बम्बई के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । .. 

[# F - 22012/ 3 / 84 - 310 - - II] 
___ आर सी . मिश्र, अवर सनित्र 


4 . Along with the employee, four other persons who were 
re-counter were also parties to the enqulry . A recounter has 
to recount the notes counted by the counter and sign as be 
ing correct. The charge against them was similar as that of 
the employee . It was found that in all those bundles in which 
a shortage was discovered , the employce was the examiner , 
while these four or five pergons were re - counters . All these 
persons were put up in the joint enquiry held against them . 


New Delhi, the 716 . January , 1985 
$ . O . 241. - - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3, read with section 5 of the Emigration Act, 1983 
( 31 of 1983 ) the Central Government hereby authorises Shri 
Sushil Kumar Section Officer , Department of Labour to per 
form alr functions of Protector of Emigrants- Bombay with 
cffect from the 7th January , 1985 till further orders, 

F . No. A -22012 / 3 /84 .EMIG . 11] 

R . D , MISHRA , Under Secy . 


5. Punishment noted out to the Examiner employee is of 
dismissal while the recountors have been lot off by minor 
punlohment . Mr. Samant, appearing for the employec 
contended that they should have also been similar by puni 
shed . His contention also was that the resposibility of the 
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नई दिल्ली , 8 जनवरी, 1985 


( iii) a copy of the pamphlet referred to in condition (1 ) 

above and a copy of every amendment thereto shul 

be supplied to cach employee concerned , and 
( iv ) the Port Trust shall ensure at least 52 rest days 

to each concerned workman every year and will 
mainiain a register in this regard . 


The exemption granted vide this Notification is without 
prerjudice to the rights and contentions of the parties in 
The dispute pending before Censral Government Industrial 
Tribunal, Calcutta over a connected issic which was re 
ferred to him for adjudication vide the Ministry of Labour 
Order No. L - 3202.5 / 13 / 77- D . IV ( A ) of April 20 , 1978 . 

[ No. S-32014 / 1 / 80 - W. C . ( M . W .) ] 

JAGDISH JOSHI, Director 


___ का . आ . 242. -- केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 
1948 ( 1948 का 11 ) की धारा 28 की उप -धारा ( 2 ) द्वारा प्रवत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , कल ना पत्तन म्याम ( जिसे . इसमें आगे 
पत्तन न्यास कहा गया है ) के अधीन जलयामों, तट केन्द्रों और सर्वेक्षण 
पार्टियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा शतों को याबस बनाए 
गए विशेष विनियमो को ध्यान में रखते हुए , यह निवे देती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि 
के लिए, उपस अधिनियम की धारा 13 और 14 के उपबंद्ध उक्त फर्म - . 
पारियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए ला नहीं होों , अति: 
( 1 ) पसन ग्यास उक्त थिनियमों को अंग्रेजी भाषा में और उस 

भाषा या भाषाओं में , जिसे बहुसंख्या के कर्मचारी समझते 

हों , एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करेगा ; 
(ii ) पूर्योक्त विनियमों में कोई संशोधन करने से पूर्व , पसन न्यास 

प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी सम्बद्ध कर्मचारियों को सूचना 
द्वारा देगा जो पसन न्यास के कार्यालय के सूचना-पट पर 
लगाई जाएगी और ऐसी सुचना के बीस विम फे भीतर उसके 
संबंध में ऐसे व्यक्तियों से , जिनके उससे प्रभावित होने की 

संभावना है, प्राप्त सुझावों पर विचार करेगा ; 
( iii ) उपर्युक्त शप्त ( i ) में निविष्ट पुस्तिका की एक प्रति और 

उसके प्रत्येक संशोधन की एक प्रति प्रत्येक सम्बद्ध कर्मचारी 

को दी जाएगी । 
( iv ) पत्तन न्यास प्रत्येक सम्बड कर्मकार के लिए प्रति वर्ष 52 

विश्राम दिवस सुनिश्चित करेगा और इस संमंध में एक रजिस्टर 
रखोगा । 


नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1985 


आदेश 


का . आ . 243.. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 
का 14 ) को धारा 33-ग ( 2 ) के अधीन वायर किए गए आवेवनपन्न , जो 
इससे उपामद्ध अनुसूची -I में उल्लिखित हैं , श्रम न्यायालय संख्या- 1 ; 
बम्बई के समक्ष लम्बित पड़े हैं ; 


और भारत सरकार, श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और 
रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ , 1970, दिनांक 28 मई , 
1968 द्वारा गठित श्रम न्यायालय संख्या- 2, बम्बई ने पहले ही सण 
मामलों पर निर्णय किया है और श्रम पायाला संज्या- I, बम्बई में अंतरित 
होने वाले मामलों पर कार्यवाही करने के लिए उक्त न्यायाला राजी है 
और मामलों को प्राप्त करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है । 


इस अधिसूचना द्वारा प्रदान की गई छूट उस विवाद में अन्तर्गस्त 
पक्षकारों के अधिकारों और सों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है जो 
सम्बय मसले के बारे में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के 
समक्ष लंबित पड़ा है और जिसे श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल 
32025/ 13/ 77- ही -4 ( ए ) दिमांक 20 अप्रल , • 1978 द्वारा उक्त मधि 
करण को स्याम-निर्णयन के लिए निर्देशित किया गया था । 
[ संख्या एम -3 20 1 4/1/ 80-डब्ल्यू सी . ( एम उठल्यू ) ] 

जगदीश जोशी, निदेशक 


अत:, अत्र , उक्त अधिनियम की धारा 33- ख की उप धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकारे उक्त आवेदन 
पत्नों से संबंधित कार्यवाहियों को श्रम म्यायलय संख्या -I, बम्बई से बापम 
लेती है और यह निदेश देती है कि उस श्रम न्यायालय उप कार्य 
पाहियों पर उसी प्रक्रम से कार्यवाही करेगा, जिसपर वह उसे स्थानांतरिम 
की गई हैं और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा । 


Now Delhi, the 8th January, 1985 


अनुसूची- I 


अाक 


आवेदन पत्र संख्या 


पक्षकारों के नाम 


- 


- 


1 


2 


S. O . 242. - In exercise of the powers conferred by the 
sub -section ( 2 ) of the Section 26 of the Minimum Wages 
Act, 1948 ( 11 of 1948) , the Central Government, having 
regard to the special regulations that have been fråmod in 
rospect of tho service conditions of employeos working in 
vessels , shore stations and survey partics under the Calcuta 
Port Trust (herein - after referred to as the Port Trust ) hereby ; 
directs that the provisions of Sections 13 & 14 of the said 
Act shall not apply to the said employees for a period of 
two years with cffoct from the date of the publication of 
this notification in the Official Gazette subject to the follow 
ing conditions, namely : 


1. 1980 का एल . सी . बी . 349 से श्री प्यारासिंह और अन्य 

361 
2. 1981 का एल . वी . बी . 285 आर . एम . बोरमी और अन्य 
. मे 294 


( i) The Port Trust shall publish the said regulations 

in a pamphlet form in the English language and in 
the language or the languages understood by the 
majority of the employees . 


3. 1983 का एल . मी . बी . 505 एस . एन . माह और अन्य 

से 535 


राजीव कुलश्रेष्ठ 


4. 1983 का एल . मी . वी . 56 4 से 

613 


( il) before making any amendments to the aforesaid 

regulations, the Port Trust shall inform the em 
ployees concerned , by notice to be put up on the 
Notice Board in tho Office of the Port Trust of 
the proposed amendment and shall consider any 
suggestions that may be made in respect thereof 
by persons likely to be affected thereby within 20 
days of such notice ; 


[ संख्या-एस- 11020/ 6/ 83- जी -I ( ए ) ] 

थी . एस . मीना, उप सचिव 


- 


- 
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" Whether the action of the management of Amritnagar 
ORDER 

Collicry of Ę . C . Lunited , P . U . Rangan ], Distt. 
• New Dalhi, the 7th January , 1985 

Burdwan ( W . B . ) in ieminating the services of Shri 

Nanak Singh with effect from the 1st July , 1980 is 
S .O . 243. -W 7 : 13 applications led under section 33C (2) 

justified ? If not, to what relief is the workman 
of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) specificd 

concerned entitled 7"? 
in the Schedule I hereto annexed are pending before the Labour 
Court No. 1 , Bombay. 

On a peruşal of the above it is clear that the only isyuy iti 

relating io the justification of the termination of services of 
And whereas the labour Court No. 2 , Bombay consti 

Nanak Singh with cffect from 1 July 1980 . 
tuted by the notification of the Gevelrnent of India in the 
Ministry of Labour, Einployinent and Rehabilitation (Depart 

2 . From the pleadings of the parties as well as evidence 
ment of Labour and Einployment ) No . S . O . 1070 dated the 28th on record it appears that the terminacion of services was on 
M1y 1933 has already decided similar inatters and the said court 

the ground of yuperannuation) on realing the age above 60 

years. 1nç point is simple one. According to the manage 
is willing to handle and have ro objection for receiving cases on 

ment of the E . C . Limited the concerned workman Nanak 
transfer from Labour Court No . 1, Bombay. 

Singh was 42 years old in June 1948 when he was appointed . 

In other words he was born in 1906 wlicicas Nanak Singh 
Now , therefors , in exercise of the powers conferred 

claims that ho was born in 1926 , No document has been 
by sub -section (1 ) of section 33B of the said Act, the Central 

filed by Nanak Singh to show that he was born 
Government hereby withdraws the proceedings in relaticn to in 1926 . On the other hand the management has filed 
the said applications from the Labour Court No . 1, Bombay and 

the B Form register showing that Nanak Singl: way 42 ycare 
transfers the same to the Labour Court No . 2 , Bcmbay, and 

oki in 1948 when he was appointed as chaprasi. Tho relevant 

eniry is No. 73 in respect of Nanak Singh . His father s name 
directs that the said Labour Court shall procced with the said 

hig home address and all other necessary details are men 
proceedings from the state at which they are transferred and tioned therein . The entry also bears the signature of Nanak 
disposc of the same according to law . 

Singh which hay been identified by MW - 1 K . K . Das the 

manager of the Amritnagar Colliery . Serious attack has been 
SCHEDULE 

made on this entry by the learned counse : on behalf of 

tho union , Sri Majumder the learned counyel for the union 
· Sr. Application number Name of the parties 

argued that this is not the original B Form register which 
No. 

was seized from the earstwhile management of the Amrilnagar 

Colliery belonging to Srinivas and Sons. He drew any atten 
3 

. 

tion to the statement of Sri S . K . Chatterjec ag contained in 

the order sheet of this tribunal dated 15- 1 -83 whercin hc 
1 . LCB -349 to 361 to 1980 Shri Piara Singh and others . nas said that the original B Form register was not traceable 

and hence the same cannot be produced by the managemcnt, 
2 . LCB -285 to 294 of 1981 R .S . Borse and others . 

He algo drew my attention to the conciliation proceedings 
3 . LCB -505 to 535 of 1983 S .N . Shahand others. 

Ext. W - 3 from which it appears that in the B Form register 
4 . LCB-564 to 613 of 1983 Rajeeva Kulshreshtha . 

which had been produced before conciliation officer the 
serial number in respect of Nanak Singh was 11 and not 73 . 

gri Majumder argued that here in bis icposition MW - 1 K . K . 
[F . No. S - 11020/6 /83 - D .I( A )] 

Das claims that this is the original B Form register which 
· B .S. MEENA , Dy . Secy. 

was seized from the quondam proprietor , namely , Srinivas 

and Song. It may be mentioned that Sri Murthy who appears 
New Delhi, the 9th January , 1985 

for the management also urged that this is the original B 
Form register , In view of the materials on record I havo 

doubt as to whether the present B Form register which has 
S .O . 244. In pursuance of section 17 of the Industrial 

been filed before this Tribunal is the original B Form register 
Dispute Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 

which was seized from the earstwhile owner. It may be a 
hereby publishes thc following award of the Central Govern 

copy, of the old one. Anyway, merely because some portion 
mcnt Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 

of evidence of MW - 1 is doubtful he cannot be disbelioved 
between the employers in relation to the management of 

in toto . The grain should be separated from the chalf . It is 
Amritnagar Colliery of E . C . Ltd ., P . O . Raniganj, Distt . 

to be noted that even in the B Forn register which was 
Burdwan and their workmen , which was reoeived by the Cen 

produced before the conciliation officer , the month and year 
tral Government on the 4th January , 1985, 

of appointment was June 1948 and the age of Nanak Singh 

was shown As 42 years The same entry is in the pressent 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , B Form register . The signature of Nanak Singh also is 
CALCUTTA 

there , Nanak Singh (WW - 1 ) in his ovidena said that he gave 

all the particulars except his age to the person concerned at 
Reference No. 35 of 1981 

the time of entry in tho B Form register but this evidence 
PARTIES : 

is not acceptable . If he gave the name of his persent and 

home addresy there is no reason to thiok why he world not 
Employers in relation to the management of Amritnagar 

have given his age , A written submission has been filed on 
Colliery of E , C . Limited , 

behalf of union in which it is stated " there is a dispute 

above rimature hut we are of pressing it .. . . . . . . . . ., " . It is 
AND 

thug clear that in the written submission it is not disputed 
Their Workmen 

that the signature is that of Nanak Singh , In his evidence 

in chief Nanak Singh does not say anything about the B 
PRESENT : 

Form register or about his signature on . But in cross 
Mr. Justice M . P. Singh , Presiding Oflicer. 

examination he denied to have signed the B Form register, 

This denial is not acceptable in view of what has alrcody been 
APPEARANCES : 

said above, Moreover his signature admittedly appearson 
On behalf of Management - - Mr. R . S , Murthy, Advorate . 

Ext . W - 1 ard W - 2 . I have looked into these signatures and 

they tally with the signature on Ex M . 2 the entry in the 
On behalf of Workmen - Mr. S. K . Majumdar, Advocate . B Form register . Sri Majumder submitted that if Nanak 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Cnal. 

Singh was born in 1906 he would he about 67 vears of ag . 

at the time of takcover and there was no reason as to why 
AWARD 

he should not have gent for medical ronination . In my 

oninion it may he 9 gheat mistake, MW . 1 K . K . Das hag 
By Order No. 1- 19012 / 4 /81- D . IV (B ) dated 7th August. 1981, said in his evidence that he ioined As A manamer in the Amrit 
the Government of India . Ministry of Labour referred the 

nagar mlllery in Mav 1980 and thereafter he discovered that 
following dispute to this Tribunal for adjudication . 

Nanak Singh was overaged . Accordingly he was made to retire 
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with effect from 1 July 1980 the retirement order is Ext. 
M - 1 . Isco nothing wrong in his evidence , A judicial polico 
can be taken of the fact that some times such a mistake 
happens, Sri Majumder also gubmitted that it was not clear 
from the record as to when the present A From register way 
Written , I have already said that the presont B For register 
may be a copy from the original B Form rçgister but so 
long as the signature of Nanak Singh is thero , it cannot 
assist him , This register contains cntries of more than 150 
persons , I do not think that the management will concoct 
tho çptry relating to Nanak Singh only, when there is abso 
lutely no inaterial of any inimical feeling as against Nanak 
Singh . Furthermore when the segnature of Nanak Singh 
Appcars in the relovant entry , number 73 of the B Form 
rogister it must be held he was 42 years in June 1948 when 
he was appointed as a chuprasi, I therefore, do not find any 
substance in the contention of Sri Majumder. I rely upon 
the said entry in the B Form register in respect of Nanak 
Singh and held that he was 42 years old in 1948 . 


3 . Sri Majumder for the union next submitted that the 
identity card Ext, M -3 did not contain the age of Nanak 
Singh originally , That appears to be a fact Sut I do not 
see as to how it can be of any help to the union . Mr. K . K . 
Dass MW - 1 has frankly said in his ovidence that identity 
card did not originally contain the age of Nanak Singh , that 
when he discovered it, he mentioned the age 42 as per B 
Form register and he initialled it. In my opinion simply be 
cause the entry relating to age of Nanak Singh was omitted 
in the identity card it cannot mean that the entry in the B 
Form register is wrong . Both parties accepted the position 
during the course of argument that the fate of the case 
depends upon the B Form register , 


4 . Sri Majumder also submitted that the records of Provi 
dent Fund would be relevant on the point of age , that may 
be so but the records of this caso show that the Provident 
Fund record is not available . In the circumstances the point 
has no force . 


5 . Sri Majumder next submitted that Nanak Singh by 
appearance did not look like 74 and that he was in fact 
only 56 years old this is nothing hut a more assertion . Somc 
times the look is deceptive . In absence of any document on 
tho subject regarding the concerned workman I am no 
prepared to hold that he was born in 1926 as alleged by the 
anion . 


betwocn the omployers in relation to the management of 
Mothani-Bejdih -Patmchane Collieries of M / s. E .O . Ltd ., P . O . 
Sitarampur ( Burdwan ) and their workmen , which was 
the Central Government on the 4th January, 1985, 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 5 of 1983 
PARTIES 
Employers in relation to the management of Methani 

Bejdih -Patmohana Colliery of M / s. Eastern Coal 
fields Limited , Post Office Sitarampur ( Burdwan ) . 

AND 

Their Workmen 
PRESENT : 

Mr. Justice M . P . Singh , Presiding Officer. 
APPEARANCES ; 
On behalf of Management — MI, P . P . Ginwalla , Counsel 

with Mr. M . N . Kar , Advocate , Mr. S . M . Ashrat , 
Porsonnel Manager and Mr. M . K . Patnaik , Senior 

Personnel Officer. 
On behalf of Workmen - Mr. Gautam Som , Advocato . 
STATE : West Bengal . 

INDUSTRY : Coal. 

AWARD 
By Order No. L - 19012( 29 ) / 82- D .IV ( B ) dated 14th January 
1983 , the Government of India , Ministt y of Labour and 
Rehabilitation (Department of Labour) referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication : 
“ Whether the Agent, Methani- Bejdih -Patmohona collierlos 

of Messrs Eastern Coalfields Limited , is justified 
in not paying wages for wagons loaded and in stop 
ping from working - the 163 workmen ( list enclosed ) 
with effect from 13 - 11 - 1979 ? If not , to what 
relief they aro entitled ? " 

LIST OF WORKERS . 
1. Rakhit Bauri. 
2 . Prembahadur. 
3 . Geni Baurin , 
4 . Roy Bauri. 
5. Parbati Baurin . 
6 . Lutan Bauri. 
7. Khandu Bauri. 
8. Sadananda Bauri. 
9 . Lakhi Bauri. 
10 . Pradip Bauri. 
11. Lal Bauri. 
12 . Mina Baurin , 
13 . Paresh No. 2 Bauri. 
14 , Gita Bayrin . 
15. Ramdhari Pragad . 
16 . Ramadhar Rajbhar . 
17 . Ramayan Choudhury . 
18 . Harihar Choudhury. 
19 . Shiwjee Choudhury . 
20 . Madhaw Pasi. 
21. Bateswar Thakur. 
22 . Panchaço Thakur. 
23 . Ramji Singh . 
24, Rajdeo Gowala . 
25. Singhesar Thakur. 
26 . Bhagwan Gowala , 
27. Rajnath Gowala . 


6 . Sri Majumder lastly gubmitted that natural justice was 
violated because though the concerned workman filed two 
representation Ext, W - 1 and W - 2 In 1980 regarding his age 
( 55 or 56 years only ) he was not heard . In my opinion he 
is not right. There is no provision in any role and there was 
any contract between the parties that the concerned workman 
should have been heard in such a case . The contention is 
rejected . 


7 . Op a consideration of the evidence on record my 
concluded opinion is that Nanak Singly was 42 years old at 
the time of his appointment in June 1948 as a Chaprasi and 
that the entry in B Form register is coniect and that it was 
signed by him . 


8 . In the result the action of the management of Amrit 
nagar Colliery of E . C . Limited , P . O . Ranigan ), Disti. 
Burdwan (W . B .) in terminating the services of Shri Nanak 
Singh with effect from 1st July , 1980 is justificd. It follows 
that the concerned workman is not entitled to any relief. 


This is my award . 
Dated . Calcutta, 
The 22nd December, 1984, 


M . P . SINGH , Presiding Officer. 

[No. L - 19012( 4 ) /81- D . IV (B )] 


S . O . 245, - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
bereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrin ! Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 


(9 * [ 

1 


3 


( ii )] 


MYCH T 


W 


: 


19, 1988/47 29 , 1806 


28 . Subbesona Baurin . 
29 . Nitish Barui. 
30 . Paresh 3 No. Barui. 
31. Bljon Barui. 
32. Aku Bauri. 
33 . Shahdeo Sharma (Mistry) 
34 . Mulchand Ram . 
35. Rambrich Ran . 
36 . Sudershan Prasad 
37 . Suresh No. 1 Gowala . 
38 . Musafir Singh Yadav. 
39 . Siripujan Rajbhai . 
40 . Dewnath Rajbhar . 
41. Sisinarayan Duboy . 
42 . Nawalik Chouhan . 
43. Marjad Kohal . 
44 . Aswdhu Kuhar. 
45. Brijbehari Mabato . 
46. Baban Rajbhar . 
47. Panesh Nath Gowala. 
48 . Umashankar Rajbhar . 
49 . Badri Pandey . 
50 . Subhash Sharma. 
51. Tripurari Shaw , 
52 . Chandan Chouhan . 
53 . Brijlal Gowala . 
34 . Shri Rajbhar . 
55. Rajendra Singh . 
56 . Okil Mia . 
57 . Ramdhari Gareti. 
58 . Ramashankar Turha . 
39 . Ramaprasad Rajbhar. 
60 . Tulshi Rajbhar. 
61. Santu Rajbhar. 
62. Ramayan Gosvala . 
63 . Ashok Kumar Choudhury , 
64. Ramjoc Ram . 
63. Janardan Rujhhur. 
66 . Siriram Yadav 
67. Md. Islam . 
68. Md. Nijam . 
69 . Nirhu Rajbhar . 
70 . Dhanraj Mondul. 
71. Kedar Ram Robber . 
72 . Sukhai Barori. 
73 . Fulchand Rajbhar . 
74, Bhagu Das . 
75. Ratan Mondul. 
76 , Shiwcharan Turi. 
77 . Shiwjoc Gowala 
78 . Nanhak Gowala 
79. Kailash Yadav, 
80 . Ram Awatar Kobar . 
81. Baliram Rajbhar . 
82. Sudarshan Herijan , 
83 . Girja Tuiri. 
84. Jagadish Tuiri. 
85 . Gorakh Tatwa , 
86 . Nitish Thandur, 
87. Anil Maji . 
88 . Hema Bauri. 
89. Jangal Bauri. 
90 . Bhendu Bauri. 
91 . Dhoru Bauri. 
92 . Peni Dauria . 
1355 G1/84413 


93. Lakhi Narayan Bauri. 
94 . Gaya Yerme 
95. Bihari Gowalı.. 
96 . Dharu Rajbhar . 
97. Bolai Bauri. 
98 . Topan Bauri. 
99 , Porcel 1 No . Barul. 
100 . Sanatan Bauri. 
101. Muni Bauri. 
102 . Sudhir Bauri. 
103 , Dhron Maji . 
104 . Shobhu Bauri. 
103 . Buijtjnarı Prasad . 
106 . Rajak Miu . 
107. Maharaj Roy . 
108 . Bagarashi Rajbhar. 
109 . Roubahadur Singh . 
110 . Sudarshan Yadav . 
111, Janardan Yadav. 
112 . Badar Yadav , 
113 , Dayaram Yadav, 
114 . Bijayoratam Yadav. 
115 . Jagadish Kabar, 
116 . Jharkhand Yadav . 
117 . Ramjanam Yaday . 
118 . Dharamraj Yadav . 
119 , Bikram Yadav. 
120. Ram Awatar Yadav, 
121. Satyanarayan Yadav . 
122. Kausal Rajbhar . 
123. Harilal Singh . 
124 . Umashankar Singh . 
125, Sbiwshankar Singh . 
126 . Dewnath Prasad . 
127. Madan Tatwa. 
128 , Siwparaphan Singh . 
129 . Ramayan Singh . 
130 . Bishnath Prasad Saw , 
131 . Pujan Gowala . 
132 . Shiwpujan Rajbhar , 
133 . Anandi Rana. 
134. Daşrara Ram . 
135 . Satdeo Rajbhar . 
136 . Jadu Pattar. 
137. Rajkumar Choudhary . 
138, Gorakh Yadav . 
139 . Garih Yadav . 
140 . Dukhi Yadav. 
141. Birbal Yadav , 
142. Jairam Yadav . 
143. Omprakash Yaday. 
144. Punwasl Yadav . 
145, Mitru Rajbhar . 
146 . Mita Rajbhar . 
147. Raghunath Rajbhar. 
148 . Premchand Yadav , 
149. Algu Kohar . 
150 . Mitlu Kohar . 
151, Subha Rajbhar , 
152 . Tilakdhari Rajbhar. 
153 . Gaya Rajbhar . 
154 , Nimral Rajbhar. 
153. Shubhu Rajbhar. 
156 , Rambrich Rajbhar, 
137. Ramprabesh Yadav . 
158 . Hartram Prasad . 
159 , Hargam Ram . 
160 . Gupteahar Yadav . 
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161, Bhorik Yadav , 

ground appear but none of the 163 concerned persony has 
162. Ramjanam Harijan 

been named therein . The management has further bled seven 

Altendance registers of ditterent mutay of dillerent years 
163. Jagram Rajbhar , 

( Ext, M -25 ) . None of the concerned persons has been pamed 

therein . The management bas aiso filed wagon allotment 
From the above terms of reference it is clear that the issue register (Ext, M -27) of the period in between 31 July , 1980 
to be determined in the present case is as to whether the and 8 January , 1981 in which the authorised persons have 
collicry management was justified in not paying the wages been named and it also shows that some portion of the 
for wagong loaded and in stopping from working tho 163 Wagons were loaded by unauthorised persons . No identity 
persons named in the order of rçfçronce with effect from card or bonus Cards were issued to any of the concerned 
13th November , 1979 . 

103 persons . No quarters were allotted to any of them . The 

management has also filed manpower return (Exta . M - 13 and 
2 . From the pleadings and other materials on record it M - 14 ) in order to show that there was no need of einploying 
appears that the real dispute between the parties is as to any outsiders and that they had sufficient manpower to 
whether or not the 163 persong of the reference bad at all 

cope with the work , MW - 1 SK Chowdhury has also depo 
boen employed by the managemçnt. The clear case of the 

sed about manpower . He has also said about transfer of 
management of the E . C . L . as argued by Sri Ginwalla is 

wagon loaders to other collieries . All theso documents clearly 
that they were never employed by the management, that they go io show that a number of outsiders , sometimes about 
were complete outsiders and had forcibly loaded some wagony 100 in number , wmetimes about 80 and sometimes about 
on different dates . The case of the management has been 20 in number came together and forcibly loaded wagons at 
stated in para 17 of thek written statement dated 29th 

different times. If they had been employed , no such action 
August, 1983 . They have stated that just before the last Par 

would have been taken by the manageincnt. The management 
liamentary Election some cadre persons foştered by the Colli 

bay also Giled a letter sent by the management to Sri Bama 
cry Mazdoor Sabha of India ( CITU ) and the left Front Rul pada Mukherjee , Vice President of the union cinted 10 / 14 
ling Party in West Bengal suddenly made demands for employ July , 1981 ( Ext. M - 1 ) . This lctler is in connection with the 
ment and started to work forcibly entering into the depot meeting between the partice held on 10th April, 1981. In 
at Patmohana Colliery without any authority or permission or that meeting Bamapada Mukherjec practically admitted the 
engagement or employment; that th : sc trespassets, invading unlawful act of the local outsiders . The letters Ext. M - 1 
upon the wagong , loaded coal into them driving out the referring to him plates that " You then suggested with a view 
regular and authorised wagons loaders of the colliery under to solve this dead -lock , that if theyc outsiders are paid for 
threat of brutal assault and danger for life and then left the work they already did , they shall retrain from such for 
the depot ; that they all came all on a gudden and left after cible louding in future and shall not create any problem for 
loading one or two wagons by forco in halfhazard manner . . the management in future " . This document clearly indi 
The management did not use its security force to avoid cates that Sri Bamapada Mukherjee did not deny the fact 
any breach of peace but reported the matter to the Polico of forcible loading the wagons by outsiders. As against all 
Authority and Sub -Divisional Civil authority to take appro these cvidences documentary and oral, the union has exa 
priate steps against the intruders and tre39passera ; that the mined only one witness WW - 1, Sudershan Prasad a wagon 
Police on a number of occassions came and drove these loader who claims to be the Organising Secretary of the 
trosspassers oat of the colliery and also arrested about 42 Colliery Mazdoor Sabha of India (CITU ) . He does not 
persons on one occasion and that the police and civil autho know all the 163 persons of the refcrence, He knows cnly 
rity also promulgated prohibitory orders. under section 144 · 

15 or 20 of them . He has deposed about 2 matiera , namely , 
of the Criminal Procedure Code against such persons com (i ) that there was a system of gang leaders who used to tako 
mitting breach of peace in the collidry depot . These alle money from the management and need to distribute the 
gations have been denied by the concerned union . They claim 

same amongest the concerned persons ; (ii) that Bamarada 
that the concerned 163 persons are the employees of the 

Mukherjee did not speak in the inecting that “ . . . . . . . . if 
ECL . But the case of the management ay stated above is 

these ontsiders are paid for the work they alrcady did , they 
fully supported by MW - 1 S . K . Chowdhury , Deputy Person shell refrain from such forcible loading in future and shall 
nel Manager. In his evidence , he has not been shaken in 

not create any problem for be management in future ." The 
CT099 - examination . Not only that. The above care of the ECL 

witness says that if such thing appears in the letter it will 
in supported by a number of documents filed in tho casc. 

be incorrect, I am not inclined to accept his evidence 89 
The forcible loading started in November 1979 and continued 

reliahlc , Bamapada Mukherjee would have been the hest 
upto some months in the yoar 1981. A large nuniber of 

person to deny it but he has not came to the witness lox 
informations were sent to the police in connection with the 

to cleny it. It appcars to me that he has not liked to tell a 
forcible loading by the local- outsiders. Not less than 10 or 

lie in Court . That is why he hag not come to the witness 
11 informations were sent to the offirer -in -charge of Hira 

dock . I am of the opinion that the contents of the Ictter 
pur Police Station in November and December of 1979. 

Ext. M - 1 are correct. I would also like to point out that 
In thc year 1980 also , about 19 intormations were sent to 

According to the evidence of MW - 2 R . D . Biswas the General 
the Hirapur Police Station complaining about the forcible 

Manager of Sitarampur area of the ECL the witness WW - 1 
loading . Similarly 9 or 10 information were again gent to 

WAS not present in the meeting. That appears to be correct. 
the police in 1981 in between February and August. On 

There is no paper to prove that. WW - 1 was arcsent in the 
Nome occasions the police came and drove away the out 

meeting. So far as the system of payment through gang 
siders . All these informations have been collectively marked 

leaders is concemed , there is not a chit of panes to prove it, 
as Ext. M - 2 . Information was also sent to the Additional 

Merely on the oral testimony of Sudershan Prasad (WW - 1 ) 
SP ( Px . M - 9 ) and to the DM ( Ext. M - 8 ). The SDO , Assan 

I am not prepared to hold that there was such a system . 
sol was also informed in the year , 1980 . He drew up 144 pro 

Not a bit of paper has heen Aled to show that any of the 
ceeding which wag ultimately drooned herausc 60 davs hud 

concerned 163 persons received any payment from any any 
expired . Exte. M - 3 , M - 4 and M - 5 are the documents in con 

leader. Not a pingle document has been filed by the union 
nection with the complaints to the Magistrate . Ext. M - $ is 

to show that any of the concerned 163 hersons way ever 
the certified copy of his order sheet of November 1980 . - 

emnlayed by the management of the F . C . L . The union 
There was correspondence with Assistan ! Labour Commig 

reling only on the evidenne of the solitary witnes Suderahan 
sioner ( C ) , Ansansol ako in this connection ( see Fut. M - 12 ) . 

Prasad who in my opinion is not a truthful witnese . I do 
In the letter Ext . M - 12 the management clearly said that 

not reply upon him . 
there was no relationship of emnloyer and employee bet 
ween them and the concerned 163 persons. The collierv 
management has also filed many wage sheels of different 

3. Sri Gautim Som , Advocats Annearinz for the union 
Veara ( Fxts. M - 15 to M -23 ) in order to show that their regii contended that the management had not sufficient waron 
lar loaders were paid wagen individually and directly under loaders in Patmohona Collinty and hence it shouli le infer 
their thumb- impressions and that none of the concerned red that the heir of theconne163 bersong hart heen teken 
163 persone had heen named therein . That is correct. Thay I do not rep. MW - 1 SK Chowdhury hag sait in his avi 
have alen filed E Form tpmieter ( Ext . M - 24 ) in which this done that there was auffirien t number of wnoon loaders . 
names of the loaders emploved by the management abovo He has also proved manrower returns Exts . M - 13 and M - 14. 
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He has also proved documents to show that number of 
wagon loaders were transferred on different occasions to 
other collieries (see Ext. M - 26 ) . 


4 . Sri Som next contended that there was a system of 
payment through gang Sardar and that the concerned 163 
persons were being paid indirectly by the management. I 
have already said that there is not a single chit of pager 
that there was any system of keeping gang sardar. The con 
tention is rejected . 


New Delhi, the 4th January, 1985 
S . O . 246 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of the 
Western Railway, Jaipur Division , anu their workmen , which 
was received by the Central Government on 28th December , 
1984 . 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , NEW 

DELHI 

I.D . No. 53 of 1978 
In the matter of dispute between : 
Chander Prakash Slo Sh . Kundan. Lai, r /o , 
Village Kamona, P .O . Kamona, District Bulandshahar. 


5 . Sri Som appearing for he union next argued that the 
informations to the police (Ext. M -2 ) and the wage - sheets 
etc . ( Exts . M - 15 to M -23 ) are all manufactured documents . 
This contention is devoid of any merit . There is no circum 
stances or any material to show that they are manufactured . 
The contention is rejected . 


6 . Sri Som next contended that Bamapada Mukherjee 
tad not actually said in the meeting of 10 April, 1981, what 
has been stated in Ext. M - 1. I have already held that the 
contents of Ext. M - 1 are correct. I have also pointed out 
that Bamapada Mukherjee has not chosen to come to the 
witness -box to deny that has been said about him , 


Versus 
Western Railway, Jaipur . 
APPEARANCES 

Shri T. S . Bheel- - for tise Managcant 
Shri A . D . Grovei fir the workman . 


AWARD 


7 . Sri Som next argued that the sick leave register or 
maternity leave register or the register for quarterly bopus 
· have not been produced in the case by the management. 
In my opinion this does not mean chat the concerned 163 
persons are employees of the management of the ECL The 
management has filed a number of documents ay already 
discussed above and they are sufficient to negative the case 
of the union . The onus was upon them to prove that they 
were employees of the ECL . They have failed to prove it. 
No document has been filed by them to prove it. A solitary 
witness has been examined by them who is unreliable . I 
accordingly hold that none of the concerned 163 persons was 
employee of the management of the ECL and ihat no re 
lationship of employer and employee ever existed or exists 
between them . The management therefore is right in saying 
that they were completely outsiders and not emnloyees of 
the management. There was therefore no industrial dispute 
to be referred to . It follows that the reference is mis- con 
cieved , invalid and without jurisdiction . 


Central Government , Ministry Of Labour on 9th June , 78 
vide Order No . L -41011 ( 1 ) / 78 - D . II ( B ) made reference of 
the following dispute to this Tribunal for adjudication : - / 


" Whether the action of the management of the Western 

Railway, Jaipur Division , in terminating the services 
of Shri Chandra Prakash , Casual Khalasi, with 
effect from the 24th February , 1975 , is justified ? 
It not, to what relief is the workman entitled ?" 


8 . Sri Som also referred to Ext. M - 29 which is a letter 
dated 29- 6 - 81 / 1 -7 -81 given by Bamapadia Mukherjee to the 
General Manager. This letter refers to his earlier letter dated 
16 -6 - 1981 and also to the meeting held on 10 -4 - 1981. It is 
said that fifteen days have passed but the union is in he 
dark as to what positive steps have been taken . It is clear 
that this letter does not prove anything in favour of the 
union . So the contertion of the union is not useful. 


2 . Shri Chander Prakash , Substitute Khalasi was engaged 
as casual labour with the Western Railway under HTXR 
Agra Fort (MG ) on 22 - 4 - 70 and was given temporary status 
w . e. f. 20- 10 - 70 . His services were terminated in April, 72 . 
He was re -engaged as casual labour under the same Authority 
from 2 -6 - 72 and was granted temporary status w .e .f . 19- 7 - 74 . 
He was retrenched after giving one month s notice vide 
AME ( E ) Jaipur s, No. E / L / 891 / 1 -2 dated 23- 1 - 75 mentioning 
therein that the services were no more required on account 
of non -availability of work from the date of expiry of notice 
period. 


Living, one status,w.e.f.Authority 


3 . A number of objections were raised to the said retreuch 
ment including the one that retrenchment compensationi: due 
was not paid to him and , therefore , the order was void , ab 
initio and that the workman had put in more than 240 days 
service in the year proceeding with retrenchment He claim 
ed reinstatement with full back wages and consequential, 
benefits including benefit of his seniority and absorption as 
regular employee . 


9 . Before I part with this decision I would like to mention 
that Sri Ginwalla also argued that the concerned union has 
no locus standi to sponsor the carise of the 163 persons 
because it is outsider union and it does not have substan 
tial membership from amongest the workmen of the collie 
ry in question . This point has teen taken by the manage 
ment in paras 6 , 7 and 8 of their written statement. In the 
· view which I have already expressed abcut the non - exis 
tance of relationship of employer and employee it is not 
necessary to embark on an enguiry into the question of, 
locus standi, 1, therefore , do not decide locus standi. 

10 . In the result Diy concluded award is that the Agent, 
Methani-Bejdih - Patmohona collieries of Messrs Eastern Coal 
fields Limited was fully justified in not paying wages for 
Wagon loaded and in stopning from working the 163 persons 
with effect from 13 - 11- 1979. In fact there is no question 
of payment of any wages or of stoppage of any work . It 
follows that the concerned 163 persons are not entitled to 
any relief . 
This is my Award . 

M . P . SINGH , Presiding Officer 
Dated , Calcutta , 
the 27th December, 1984 . 

[No. L - 19012 ( 29 ) / 82 -DIV ( B ) ] 
S . S . MEHTA , Desk Officer 


4 . The Management of Western Railway contested - the 
claim . It has explained that the applicant was granted tem 
poary status from 29 - 7 - 70 but he refused to worls Safaiwala 
and w .e .f. 27- 9 -71 he did not turn up for duty . He was 
re - engaged as substitute on . 2 -6 - 72 and was given temporary 
status from 19- 7 - 74 on completion of four months continuous 
service as substitute from 19 - 3 - 74 to 21 - 8 - 74 in 75 and on 
leave reserve posts of class IV of C & W Depot, was revised 
and 18 posts of cleaners and safaiwalas were transferred 
from one Depot to another Depot. Five poets C & W Depot . 
Agra Fort were transferred to other depots and there remain 
ed no work for the applicant and for four other substitutes 
and they were given one month s notice of termination of 
service. No juniors were retained . The applicant was said 
to be entitled to no relief. 


5. The matter has been tried . Evidence led by the parties 
had been recorded and the arguments by the parties have 
been heard . 
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AWARD 
Dated the 20th of December, 1984 


6 . The Management has filed a statement of duty perform 
ad by the workman and from that statement It is calculated 
that this workman worked for 307 Days from 26 - 2 - 74 to 
23 - 2 -75 , l.e . he worked for more than 240 days in the year 
preceding the date of big rotrechment and was entitled to 
retrenchment compensation under section 25- F of the I. D . 
Act, 1947 , 


7 . Even if ho could be retrenched on account of transfer 
of certain posts from this Depot to another Depot , the 
mandatory requirements of Section 25- F I. D . Act, 1947 had 
to be followed and retrenchment compensation due to this 
workman had to be paid . This was not donc und , therefore , 
the order of termination of his service by way of retrench 
ment mentioned earlior become vod , ab - initio and the work 
man conținlies Ag worker with tomporary statuts granted to 
him on 19 - 3 - 74 and the retrenchment effected being illegal 
is set at naught. 


The Central Governmçat , Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 36 - A of the 
Industrial Disputes Act, 1947, per their Order No. L - 42011 
( 10 ) |77- D . II ( B ) dated the 24th of September , 1980 read with 
S . O . No, S -11025 ( 2 ) 83 dated the 8th of June, 1983 referred 
the following dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the award of the Arbitrator dated 10 - 10 -74 

and published in the Gazette of India Part II, Sec 
tion -3 , Sub - section ( ii ) dated 9th November , 1974 
at pago 3162 entitlog the worker to the benefits of 
Employees Provident Fund Scheme from the date 
of their re -transfer to the ostablishments covered by 
by the Factory Act or from the date from which 
the Employees Provident Fund Scheme was made 
applicablo to these establishments ." 


8 . The workman is entitled to relief and the Management 
of Western Railway shall treat the order of his retrenchment 
from service as illegal and void and it shall not be deemed 
retrenched from 24th February , 75 and ho shall be paid 
for the period since 24 - 2 - 75 on the basis that he continued 
to be a substitute khalasi with temporary status . It may be 
mentioned that the workman has been working since 31- 8 -77 
with the Management as substitue khalasi in leave and sick 
vacancies and the payment to be made to him will be for 
the period 24 - 2 - 75 to 30 - 8 - 77 for the entire period on the 
basis of his being substitute khalasi with temporary status. 


2 . To trace a short history of the matter , some times in 
carly Seventios there atose a dispute between the petitioner 
Workmen comprising of S /Sh . 1, Mohinder Singh So Hardit 
Singb , 2 . Narinder Paul Slo Pabu Lal, 3 , Jeet Ram Slo Jiwa 
Dand , 4 , Om Parkash Slo Pabu Lal, 5 . Mangal Dass So Tika 
Ram , 6 , Raninder Pal Slo Kanshi Ram , 7 . Karam Chand 
Sło Wazira Ram , 8 . Basant Ram Slo Ram Dhan , 9 . Prabhu 
Dayal So Gokal Chand , 10 . Garib Dags Slo Todar Ram , 11. 
Harbhajan Singh Slo Mohar Singh , 12 . Sukh Ram Slo Govind 
Ram , 13 . Laksbri Ram Sio Durga Ram , 14 . Ram Parkash Slo 
Behari Lal and 15 , Ram Shri Ram S /o Kala Ran on the point 
of their transfer from certain Units covered under the Fac 
tory Act to an uncovered Unit though controlled by the same 
Management and represented by the Respondent. After pro 
longed acgotiation , the parties entered into an agreement on 
13- 4 -74 and in terms thereof the Appropriate Government, 
referred the matter to the arbitration of the Regioal Labour 
Commissioner (C ) Kanpur under Soction 10 - A of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 per their Order No . L - 12012 22 74 | 
LR . III dated 14 - 5 - 1974 , 


9. It is also ruled that his seniority may be counted w .e.f. 
13 - 9 - 74 in temporary status and he shall be entitled to all 
advantages accrving therefrom . He shall be paid the amount 
of Rs. 300 as cost of this reference in addition . The Manage 
ment of Western Railway is directed accordingly by this 
award , 


Further it is ordered that the requisito number of copies 
of this Award may be forwarded to the Central Government 
for necessary actionat their end . 
Docember 20 , 1984. 

O . P . SINGLA , Presiding Officer 
(No. L -41011 ( 1) / 78 -D . II (B ) ] 


3 . On concluding with the proceeding , bofore him the 
Arbitrator gave his Award on 9 - 10 - 1974 ; on setting aside 
tho Management s action he directed it to re -transfer all tho 
effected employees to their Original Units with alike benefits . 


New Delhi, the 5th January, 1985 


S . O . 247 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
horoby publishes the following award of the Central Gover 
ment Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dis 
puto between the employers in relation to the management 
of Beas Sutlej Link Project and their workmen , which was 
received by the Contral Government on the 27th Docember , 
1984 . 


4 . The aforesaid Award of the Arbitrator was accepted by 
all concerned and thus the petitioner employocs were re 
observed in thoir parent Units . But then there arose a further 
dispute between the parties as to whether the intervening 
poriod spent by the employees in the Transforce Unit was 10 
be taken into consideration for giving them the benefit of the 
Employees Proyident Fund Schomo. The issue could not be 
sorted out amicably and honce instant reference for clarifi 
cation of the Award of the Arbitrator . 


BEFORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER . 
CENTRAL GOVERNMENT. INDUSTRIAL TRIBUNAL. 

CHANDIGARH . 


Case No. ID 105 of 1980 (N . Dolhi) ; 32 of 1983 CHD . 
PARTIES : 
Employers in relation to the Bea, Sutlej Link Project. 

AND 

Their Workmen . 
APPEARANCES : 


5 . In support of their respective versions both the parties 
adduced verbal as well as documentary evidence , which I 
bave carefully perused and heard them at length . On behalf 
of the Management it was vehemently argued that the Tri 
bunal has no jurisdiction on the point-in - issue because its 
tentamounts to uburping the Government s power for deciding 
Ag to whether a particular Industry , or part thereof , and its 
employee aro governod by the E . P . F . Schome, Elaborating bis 
moint the learned Representative for the Managoment drow 
ly attention towards an Award datod 6 - 3 -75 by my Learned 
redecessor in reference No. 2C of 1974 between the samo 
very parties in which the Managoment s objection was gug 
tained : even though his Award may not have a binding effect 
on this Tribunal yet its precedental valule can not be ovor 
looked ; more so ; as it was affimed by a D . B . of Punjab and 
Harvana High Court in C . W . P . No . 4081 of 1975 decided on 
7 - 8 - 1973. . 


For the Employer : Shri Narinder Singh . 
For the Workmon : Shri M . S. Togger (One of the Peti 

tioners ) 
ACTIVITY : Boas Sutlej Link Project. STATE : Himachal 

Pradesh 


6 . Despite its seeming attraction the submission raised on 
behalf of the Management failed to carry conviction with me. 
The pertinent point is that this Tribunal is not concerned with 
the application of the Employees provident Fund Scheme on 
any particular Unit, rather the limited question here is. As 
to what is the effect of an invalid tranofer from a covered 
Unit to an uncovered one on the fate of the einployees ? To 
come to the gripe with the problem , it in the common casc of 
tho parties that at one tage the petitionors were omployed 
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This case la about tho retrenchment of one Shri Semaratb 
Lal Slo Shri Gamna Lal ji Kumbar. 


in a Unit which was covered by the Employeog Provident 
Fund Schemo, the Management transferred them to an un 
covered Unit but the said transfer was held to be illegal by 
the Arbitrator. Significantly enough tho Managemont abided 
by his Award and in pursuace there of rc -transfered all tho 
petitioners to their parent Units. 


7 . At this stage it may be in the fitness of things to repro 
duce the relevant portion of the said Award whicb reads as 
under . 


2 . As per tho statement of claim Shri Samarath Lal joined 
the services AS a capual worker in the month of November 
1976 . He worked as such satisfactorily but he was removed 
from service with effect from February 1st 1981. The workor 
challenges big removal which he describes as retrenchment on 
the ground that section 25 F of the Industrial Disputes Act , 
1947 ( for short the Act hereinaftor ) was not complied with in 
as much as neither one months notico nor pay in licu thereof 
was given to him . No retrenchment compensation was given 
to him . 


" Therefore in the circumstances I am of the opinion that 
the management had no right to transfer the said workmen 
from establishment covered under Factories Act to establish 
ment not covered undor Factorios Act and so their action 
in doing so was not legal and justified and they be transferred 
back to the establishment covered under Factories Act with 
aliko benefits." 

8 . A bare reading of above quoted clause should leave no 
manner of doubt that the Arbitration had held the impunged 
transfer vold ab -inito and , such , non -est. In my considered 
opinion the moment the partics accepted the Award and 
implemented the same, by necessary implication , they con 
ceded that in the eyo of Law there was no transfer at all. 
To put it in other words a legal fiction followed for the ag 
gumption that the petitioners had through out been serving 
thçit parent Units with all the rights ad obligations. It would , 
thus , be going against the spirit of the Award to assert that 
thoy aro cntitled to the benofit of the Employees Provident 
Fund Scheme only from the particular date when they ro 
folded their parent Units . 


3 . The divisional cngineer P . & T . Beawar in its reply does 
not dispute that the worker Shri Samarath Lal worked till 
January 31st 1981, but its case is that he was employed not 
in November, 1976 28 alleged by him but only in the month 
of June, 1977. It is alko the case of the opposite party that 
he was only a casual daily rated worker and was paid wagos 
on daily rate . He was kept under Rule 150 to 171 of Finan 
cial Rules which have been framed by virtue of powers veated 
under Article 183 of Constitution of India . Under the Rules 
there is no provision of giving one month s notico , notice pay 
or retrenchment compensation . It is also the casc of the 
Opposite party that Shri Samarath Lal was offered an alter 
native employment but he declined. 


4 . In support of his case the worker has filed his own affi . 
davit and on behalf of the opposite party affidavit of Shri Om 
Prakash , incharge of this case has been filed . 


5 . I have heard the parties and have perused the record 
of the case . 


9 . I, therefore , return my Award in favour of the petla 
tioner-workmen with the finding that the aforesaid Award 
of the Arbitrator cntitled them to the benefit of the . Em 
ployees Provident Fund Schemo from date whon it was made 
applicable to their parent Units and that the intervening trans 
fer to a Unit not convered by the said Scheme should be 
igoored as or no consequence . 
Chandigarh 

I. P . VASISHTH , Prosiding Officer 
20 - 12 - 1984. 

[No. L -42011(10) / 77 -D . U (B )] . 


New Delhi, the 8th January, 1985 
$ .O . 248 . — In pursuance of section . 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tho Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Jaipur in the industrial disputo bet . 
ween the employers in relation to the management of Post & 
Telegraph Department in respect of their establishment at DET 
Beawar and their workmen , which was received by the Cen 
tral Govornment on the 3rd January , 1985. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

JAIPUR 

Case No. CIT-32 / 1982 
REFERENCE : 
Desk Officer , Government of India , Miniatry of Labour, 

New Delhi Order No. L -40012 (8 ) /81 -D . II ( B ) datod 

23rd August 1982. 
In the matter of an Industrial Diaputo 

BETWEEN 
Shri Samarath Laj Sło Shri Gamna Ramji Kumbar 

AND 


6 . The first question is as to whether Shri Samarath Lal 
was apopinted in the month of November 1976 as alleged by 
him or in the month of June , 1977 ag la the case of tho 
Oppogito party ? In the statement of claim Shri Samaratb Lal 
has come out with a case that he is working since 1976 . In 
his affidavit also he has reiterated it . A look at the roply of 
the opposite party filled to the statement of demand of tho 
worker will make it clear that in para 1 of the reply the fact 
of Shri Samarath Lal being appointed since November 1976 
as contained in para 1 of statement of claim has nolther specifi 
cally or implidely denied . In viow of this fact it should be 
prosumed that Shri Samarath Lal was working since November 
1976 as alleged by him . Not only this a look at the cross 
examination on affidavit of Shri Samarath Lal will make it 
clcar that he was not cross examined with regard to para 1 of 
hio affidavit wherein he stated that he was working since 
November 1976 . No doubt Shri Om Prakash in cross examina 
tion on his affidavit has stated that it is wrong that Shri 
Samarath Lal started working from November 1976 , he started 
working since June 1977, but in view of the position explajnod 
above, more so thereby be specific denial of para 1 of state 
mont of demand , it cannot bo said that the case of tho 
opposite party la correct. On record , it can , therefore , bo 
said that it has been satisfactorily proved that Shri Samarath 
Lal started workine in the office of Divisional Engineer gioco 
lot November 1976 . 


Divisional Engineer Telegraphs, Post & Telographs, Boa 
war. 

AWARD 
PRESENT : 
For the Applicant : 

B . M . Bagra 
For the Opposite Party : 

Shri Om Prakash and 

Shri B . P , Gupta 
Dato of Award : 

25- 11 - 1984 


7 . The next quest on is as to wnctner the removal from ser 
vice is not in accordance with law 7 Mr. Gupta learned counsel 
for the opposito party has contended that it is not a case of 
removal from service but according to him it le simply a caso 
where a casual daily rated workor was discontinued . It can 
not be disputed that whether it is a cage of rentoval from 
Gervice or a discontinuity of a daily rated worker , it is a caso 
of retrenchment an definod in section 2 ( 0o ) of the Act. Under 
that definition it means the termination by the employer of 
the services of a workman for any reason whatsoever other 
wise than as a punishment inflictod by way of disciplinary 
action . The law is settled and it is not necessary to refer to 
any of the decided cases that if the servicos of a worker are 
discontinued or he is removed froth servico or dischard 
othorwise than twy way of punishment as a disciplinary action , 
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wanted to be absorb permanently in service . Thus though it 
is a case of contravention of provisions of section 25- F of the 
Act and as such of reinstatement but I do not find a case 
where full back wages with reinstatement should be awarded . 


it is a case of retrenchment within the meaning of Soction 
2 (00 ) of the Act. As already stated earlier there is no 
controversy between the parties that Shri Sumarain lal was 
removed from service w .e .f. February 1st 1981. I have already 
told earlier that he was working with the opposite party since 
Ist November 1976 . There is material on record that during 
the year immediately preceding the retreachaient he had 
worked more than 240 days in a yeat, In this connection it will 
suffice to refer to tlic cross examination of Shri Om Prakash on 
tvis affidavit. Thus Section 25- F of the Act was attracted its 
Post and Telegraphs Department is an industry and this point 
is no longer l es- integra . 


11. Looking to the fact that he was cſered an alternative 
employment in the month of May 1981, but did not accept , 
I feel that he should be awarded full back wages for the 
months of February , March , April and May , 1981 and there 
after only 25 per cent of his wages . I, therefore order that 
Shri Samarath Lal shall be reinstated in the job which he way 
occupying at the time of retrenchment with effect from 1st 
February 1981 and will get full back wages for the period 
February to May , 1981, and 25 per cent wages thereafter. He 
shall not be taken in service forthwith . He shall be entitled 
to continuity in service and all other bencfits financial or other 
wise which may be available to him from time to time under 
thie rolevant rules applicable to him . In case arrears of back 
wages as aforesaid are not paid within one month of publica 
tion of this Award Shri Samarath L.al shall be entitlcd to 9 
per cent intcrcst per annum on the arrears of wages , 


12 . Lot the case be sent to the Central Government for 
publication under section 17 ( 1 ) of the I.D . Act, 1947. 
MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Officer 

[No. L : 90012 ( 8 ) 81- D . JI ( B ) ] 


8 . Admittedly no one months notice or notice pay in lieu 
thereof nor compensation was paid to Shri Samarath Lal 
as required under Section 23- F of the Act . The arguinent of 
Mr. Gupta that the provision do not apply as he was a casual 
daily rated worker has no force . The provisions of section 
25- F of the Act arc attracted to all cases of retrenchment 
of workers in an industry , which the post and Telegraph 
dcpartment is. In the reply filed by thc opposite party to 
the statement of claim of the worker reference has been 
mado lo clausos 150 , 171 of the Financial Rules , Financial 
Rules only describc the procedure relating to the initial and 
other Accounts of tele - communication scrvices ( including 
wireless ). They deal proljminarily the expenditure on 
construction , re - construction and Maintenance of telo - com 
munication , plan of the department and also with recoveries 
for plan supply by railways. They are supplementary to tho 
ruley contained in the Post and Telegraph Financial hand Book 
( Vol. 1 ) which are applicable to the accounts of tele - com 
munication service except where thicre is anything opugnant 
in the subject or cotext of the letter or exccpt inso far ak 
the rule contained are rcpugnant to the rules contained 
in the volume. Thus firstly the Fiancial Rules ded not re 
late the appointment of any member of the staff casual or 
otherwise and only deal with the procedure relating to the 
initial and other accorint of the department and secondly 
onco the provision of the Act arc attracted , the establish 
ment being an industry , before the services of an employee 
whether casual or otherwise can be retrenched it is a must 
that provisions of Section 25 - F of the Act and other bene . 
ficial provisions should be complied with . Thus the retrench 
ment of Shri Samarath Lal is illegal and is non - cst because 
of the contravent on of the provios uf section 25 - F of the 
Act. 


S . O . 249 ,-— In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby 
publishes the following award of thc Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur, in the industr al dispute between 
the employers in relation to the management of Cantonment 
Bourd , Lindour , Mussorie ( Dehradun ) and their workmen . 


IN THE COURT OF CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL CUM LABOUR COURT KAPUR . 


PRESENT ; 

Sri R .B . Srivastav 
In the matter of dispute between 

Mohd . Yamin 

VIS 
CANTT. BOARD 
1. D . No. 166 of 1981 


For Worlimen : Shri Ravi Saha . 

AWARD 
The Central Govt. vide its order No. L - 13012 (6 ) / 81- DII. 
B dated 12 - 11-81 sent the foilowing reference for award. 
" Whether the action of the managcinent of Cantonment 

Board , Landour , Mussocie (Dehradun ) in termina 
ting the services of Shri Mohd . Yamin , Ex- Tax 
Collector, with effect from 18 - 10 - 1977 is legal and 
justified ? If not, to what relief is he entitled ? " 


9 . So far as the relief is concerned , the argument of Mr. 
Gupta is that no nooner he as removed from service on tho 
ground that therc was no work , he was offered an alter 
dative einployment as and when there was work , but he de 
clined and as such it is not a case where he should be rein 
stated or - atlcast where he should reinstated with back wa 
ges. In this concection he has referred to certain documents . 
which are o record . The first is dated December 1st 1981 
from the Junior Engineer Tele - communication (Group ) Sirohi. 
Under that letter Shri Samarath Lal was informed that he was 
verbally informed in the month of June 1981 that he can 
came on work but he did not agree on the ground that his case 
Was going in the Labour Court. He was again informcd that 
if he was willing as a casual labourer on muster joll then he 
should inform in three days. Shri Samarath Lal appears to 
have replied to this letter and showed his willingness to work 
on muster roll, but intimated that he had never been in 
formed that in case he joing his case pending in Labour 
Court shall procced and he is bound by the decision , Shri 
Samarath Lal was again informed by the D . T . Beawar that he 
should contact the Junior Engineer, Telephones and should 
know from him the place where he should work . Shri 
Samarath Lal pgain replied that he is willing to work sub 
ject to the decision of his care and that his appointment should 
be regularised . By subscquent letter also he was informed to 
join as casual labourer but he was senlied that it was only 
a show business 85 inspite of apporach to the Junior Engineer 
(Samarath Lal) was not taken in service . Shri Samarath 1.al 
requested that he should be appointed as class IV servant. 


It is common grond that the workmen was appointed as 

Tax Collector in the Cantt. Board Mussorię w . e. f. 1 -6 - 74 
in the scale of Rs. 200 -320 . He was confirmed by the reso 
lut:on of Board 1- 8 - 75 but that WAS subject to waving his 
age limt at the time of appointment by GOC in Chief as 
he was over ugc and his name was also not sponsored by 
employment exchange . 


According to Cantt . Fund Servants amended Rules 1972 
10 person below 18 years and more than 25 years can could 
be appointed to any post linder a Boad, but the age relaxa 
tion could be possible by GOC in Chicf . Despite recommen 
ding the case of applicant twice the GOC in Chief did not 
relax the age . He was consequently given one months notice 
and services terminated on 18 - 10 - 77 . 


10 . From these papers which have been just discussed , it 
doos appear that Shri Samasath Lal was offered an employment 
in the month of May, 1981, but for one reason on the other 
he did not avall of it and main reason appeats to be that he 


It iz one of the rare cases when workmen representative 
being present and the case proceeding exparte , the award 
has to be given against the workmc . Tt is true the workmen 
has worked in th ” manage nrnt concern for more than 240 
days but his initial arpo ntrent heing against rules even 
Sec. 25F of the I.D . Act will not apply in the instant case , 


FAC,TT II 


3 ( ii ) 1. 


NYTT FT TSITE : HTTT 19, 1985/4€ 29, 1906 


245 


N 


A workmen whose appointment is proh beted is not a work 
men . The applicant is therefore .not entitled to any relief. 

The award is given in the negative i.e . termination of appli 
cants serv . ces is legal and justified . 

R . B . SRIVASTAV , Presiding Officer 

[No. L - 13012 (6 ) 81- D .II ( B )] 
New Delhi, the 10th January , 1985 


ment was allotting better type of residential accomnicdation 
to the Recular employees whereas they were condemned to 
live in sub -human conditions in small quarters which lacked 
even the basic amenities of drinking water and separate 
laterines etc . 

3 . They , therefore , raised a demand for pooling the entire 
available residential accommodation and the allotment there 
to the employees of all the three categories on the basis of 
a common seniority list .e . " first com : first served " . 


S .O . 250 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 114 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Chandigarh in the industrial dis 
pute between the employers in relaiior to the management 
of Bhakra Beas Management Board and their workmen , which 
was received by the Central Governancut on the 19th 
December , 1984 . 


BEFORE SHRI I. P . VASISTH , PRESIDING OFFICER, 
CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 
Case No. I.D . 30 / 80 (Delhi) 45 of 1983 CHD 
PARTIES : : 
Emplayers in relation to the managenient af Bhakra 
Beas Management Board , Nangal Township , Nangal 

AND 
Their workmen . 


4 . The petitioners propounded that on 9 - 5 - 1975 in a joint 
meeting with the Management, presided over by the Chair 
man of the Respondent Board and representatives of the 
workers Union , it was agreed in principle that thenceforth 
all the allotments would ve done on peparing a joint senio 
rity list, so much so that instructions were also issued to 
the Heads of various departments under the signatures of 
the Secretary of the Respondent Board for compliance . But 
even then the Management was not willing to implement its 
own policy -decision and that resulted in an industrial dis 
pute , which defined any amicable settlement despite the inter 
vention of the Conciliation Officer, hence the Reference. 

5. Resisting the proceedings the Management questioned 
legality of the reference and pleaded that both the Chair 
nin as well as the Chief Engineer ( Irrigation ) had been 
wrongly imploaded because neither of them was the emp 
Joyer of the petitioners , nor were they concerned with the 
allotment of the residential accommodation . It was further 
contended that the Claim Statement deserved to be rejected 
for want of proper verification . 


APPEARANCES : 

For the Employers — Shri R . L . Kaith . 

For the Workmen Shri R . K . Singh . 
ACTIVITY : Bhakra Beas Management Board 

STATE : Punjab . 


Dated the 15th December , 1984 

AWARD 


6 . On merits , the existence of different categories of emp 
loyees and the manrir of allotment was conceeded but 
justified on the ground that they belonged to different and 
distinct sets of cadres with varying Service Conditions and 
Rules . To be illustrative, it was stated that the regular 
employees belonged to the partner States whose service con 
ditions were regulated by the Punjab CSR and FR and they 
were required to pay a certain amount of Cess as House 
Rent, whereas the petitioners were recruitcr against a 
particular work and governed by rerrified Sianding Orders 
who enjoyed rent frce residential ccomino lucn . The Ad 
hoc employees recruited by the Board , but yet to be allowed 
to the partner states , were governed by the Punjab CSR & 
FR and were also liable to pay House Rent for the user cf 
residential accommodation . All the sarrse it was admitted 
that at one stage , the Chairman of the Respondent Board 
had agreed to consider the quesrion of allotment of Resi 
dential accommodation on preparing a Joint Seniority list , 
but on cxamination of the proposal it was found to be un 
practicable , moreover it appeared to be violative of the 
provisions of the Reorganisation Act, 1966 as it had a ten 
deny to equate the regular employees of the Partner states 
with woikcharged staff recruited by the Board without 
exempting them from the Rental- liability . 


The Central Government, Ministry of Labour , in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 , hereinafter referred to as 
the Act , per their Order No . L -42011 (31) 178 - D . ( B ) dated 

the 15th of May, 1980 read with . S . O . No. S -11025 ( 2 ) /83 
· dated the 8th of June 1983 referred ihe following Industrial 
dispute to this Tribunal for adjudication : 
(1) “ Whether the action of the Management of Bhakra 

Beas Management Board . Nangal Township in not 
maintaining joint pool of quarters for both work 
charged and regular employees is justified ? If not , 

to what relief the workmen are entitled to ? 
(2 ) Whether the action of the management of Bhakra 

Beas Management Board in not alloting the quar 
ters on the basis of joint seniority to be drawn for 
the allotment of quarters to work - charged - emp. 
loyees is justified ? If not, to what relief the work 
men are entitled to ? " 


7 . The parties were taken to trial on the following issues 
framed over and above the terins of reference , by my learn 
ed predecessor. 

( 1) “ Whether tha dispute has been properly espoused ? 


( 2 ) Whether the reference is bad in view of the objec 

tion in para No. 2 of the wirtten statement ? 


8 . In support of their respective versions the parties ad 
duced verbal as well as documentary evidence which I have 
carefully perused and heard them at length . 


2 . The petitioners belong to the work -charge category of 
the Respondent s emplovees and are working on its project 
for the last many years. Their cause was espoused by the 
Union functinoing under the name and style of Nangal Bha 
kra Mazdoor Sangh . According to the petitiorers , the Man 
agement has three sets of employees i.e . Regular, Adhoc and 
Workcharge . The first category consists of thc emplovees 
aliotted to the partner states, the 2nd category wag recruited 
directly by the Management where as the 3rd relates to the 
labour force recruited at the time of construction of the 
Project but retained for its operational and mainienance mea 
sures . It was avered that in the very nature of things the 
employees of all the three categories perform the same type 
of duties rubbing shoulders at a common plaformst and as 
such , require a similar treatment in the matter of welfaré 
facilities, including the Residential Quarters The petitioners 
complaned tha by creating an artificial division the Manage 


9 . in 11 fuisness to him , the learned counsel for the 
Marrgement did not seriously press his pleadings giving 
rise to the above noted preliminary issucs , Otherwise too , 
I find hardly any impropriety in the validity of the reference . 
After all the dispute was raised by the petitioners Union 
which is a recognis and registered body. It represents a 
considerable number of the workforce whose locus -standi 
was rot questioned at any stage during the Conciliation 
proceedings befrire the A . L . C . ( C ) , and it hardly reauires 
any emphasis thpt the dispute revolves around a common 
cause relating to ir pervice conditions. Similarly there was 
nothing wrong in ingleading the Maangement through its 
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somo very old and dilapidatod quarters which lack aven the 
basic amenities of drinking water and separato latrines . 


Chaliman and othors becaun in the light of Contral Govt. 
Gazotto Notification No . B - 523 (2 ) / 85 Chandigarh , the 
26th of Jung, 1972 pubilabod on July 15 , 1972 (Asahda 24 
1894 ) they were that proper persona to roprosent tho Man 
agoment. 


17. In the totality of the situation , to an extent, I feel 
inclined to sustain the petitioners grouse because once wo 
accept tho principle that an employee drawing a given galary is 
entitled for residential accommodation of a ypecified type 
or category then there Rhould be no scope for further classifi 
cation on the ground of his Cadre- allotment. After all the 
very idea of heaving separato colonies of the Wokora draw 
lng almost identical salarios and working under a common 
cmployer of the game work -yites should be repulsive to the 
concept of a progressive and socialistic pattern of society . 


10 . In the same sequcoce its objection regarding proper 
verification of the claim statement also deserves summary 
rejection becauso tat tochnical rules of ploadings envisaged 
by the Codo of Civil Procedure are not applicablo to the 
proceedings before tho Tribunal. 

11 . That directly confronto the Tribunal with the crux 
of the dispute contained in the terms of Reference . As a 
matter of fact both tho iskuce referred by the Appropriato 
Government boil down to one singlo point ng to how far 
the Management s action in xparating the regular and work 
obarged employees in the context of allotment of residential 
accommodation , is justified and as to how far the peti 
tioners prayer for a joint sogiority list of the eligible work 
mon , on pooling of the availablo accommodation , is accept 
able . 


12 . In my considered opinion in so far as tho managc 
mont s action in adopting different yard sticks for the Re 
gular and Workcharged employecs is concemed , may not be 
faulted , because it appoare to be based on a rational criterian . 
The pertinent point is that on tho ghowing of tho petitioners 
themmelves they are governed by different Service Rules, in 
a much as the Regulars aro mado to pay a part of their 
Bulary for residential Accommodation whereas tlic " work 
charge " get it ex - gratia , and it has no wberc been projected 
by the latter that in lieu of the rent- free Accommodation 
they hayo to loose any other facility or that the Regulars 
ATC compensated in some other way . In the very nature 
of things a person who pays a certaln amount of his salary 
for the residential accommodation deserves a little moro 
consideration than the one who gets it fteo of charge . 


18 . However, from the documents Ex, W3 and WS it 
appears that the Management havo devised different types 
of accommodation for the various Cadres of the Workers ser 
ving under it . To be precise , Cadro wise , every employco has 
to attain a certain lovel of salary to become eligible for 
allotment of a specified category ( Type) of accommodation . 
This Scheme has already heen examined and found in order 
because the “ Workcharged " employees enjoy the facility of 
rent fred accommodation whereas the others have to pay a 
certain account of their salary towards the House Rent It, 
thereforo, sounds a roasonablo balance to frame a common 
pool of all the employees eligible for a particular type of 
accommodation , irrespective of their Cadre allotment like 
Regulars and Workcharged , and then to allot the houses strict 
ly according to the serial wise scniority on the principle of 
" flrot come first served ." There may be some stray cases of 
an out of tum allotment on compassionate or administrativo 
grounds but even such allotment should be done sparingly 
and at the highest level; preferably in consultation with the 
Representatives of the Workers so that there is no scopo of 
any grumbling and raised eye brows. Similarly the manage 
mant is expected to go in for an in - depth study of the im 
balance created in the earlier allotments wherein some Re 
gulars have been favoured from the quotal of the Work 
charged employees, Stepg ghould also be taken to assess and 
mako up the monetary long of the effected Workcharged em 
ployecs till the time they are given the accommodation of 
their entitlement . 


13. On the point of fact the admission mado by the 
potitioners representative Shri R . K . Singh , during his crosg 
examination , and the disclosures by the concerned Shri Y . 
P . Nayyar MW2 cloarly establish the proposition that tho 
Workcharged employces enjoy rent. fred accommodation 
whereas tho regular employees have to pay a part of their 
salary towards the House Rent for the accommodation allot 
ted to them by the Management. . 


14 . On bebait of the petitioners it was urged that sloco 
both the Cadres of employees i. e . Regulars and Workcharge 
attend to the same nature of dution under the same Employ 
er and labour at common kitcs , there should be no nogre 
gation , and as a matter of fact the logic behind their de 
mand was sustained by the Management itaelf in a joint 
mooting held under the presidentship of the Board , Chair 
man on 9 - 5 -1975 when the following agreement was struck : 


" It was agreed on principle that allotment of accomo 

dation would be done according to the category as 
per pay and according to the allotment rules which 
would be applicable to the Pt . BMB (Workcharged ) 
employees also . For that purpose joint seniority list 
would be prepared for all the allocated as well as 
tho BMB employecg . " 


19 , In the same sequence I would like to sound a note of 
Advice to the Management to make an earnest effort for tho 
construction of a gufficient number of quartorg fitted with 
reasonable aminitieg to as to make the lifo of its employecs 
& bit more easier and congenial to the Working atmosphere , 
after alla contended worker is an asset whereas a Jia 
gruntaled one is a potential hazard to the industrial neace . 
It is against thig back drop that the Management is directed 
to take immediato steps for providing the hasic necessiting 
of drinking water and separate latrines (preferrably of flush 
type ) to all the workers. 

20 . Award returned accordingly , partly in favour of the 
parties. 
Chandigarh . 
15-12- 1984 , 

I. P . VASISHTH , Presiding Officer 

[No . L -42011 ( 31) 878- D . IJ ( B ) ] 

· HARI SINGH , Desk Officer 
New Delhi, the 31st December , 1984 
S .O . 251. - In pursuance of section 17 of the Indus 
ttial Disputey Act 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby publishes the following award of the Central 
Government Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial 
dispute between the employers in relation to tho manage 
ment of Grimint Colliery , Post Ofice Charanpur ( Burdwan ) 
arket their workmen , which was received by tho Central Gov . 
crnment on the 22nd December, 1984 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No . 3 of 1983 
PARTIES : : 
Employers lo relation to the management of Grimint 

Colllery . Messrs Eastern Coalfields Limited , Post 
Odicc Charadpur (Burdwan ) , 


15 . Elaborating his point the learned representative of the 
petitioner- workmen qubmitted that 110 evidence what so ever 
could be adduced by the Management to high -light the alleg 
ed practical difficulties which necessitated second thoughts 
over the acttlement and its ultimate withdraw On the other 
hand the statement of their own witnesses arvehri Kishan 
Singh Walia MW1 and Y , P . Nayyar MW2 aro indicative of 
the fact that some of the quarters reserved for the Work 
charge cmplovces have been allotted to the employees of the 
other categories without providing any alternative accomoda 
tion to the former , In other words there was a sort of 
amalgmation of the available accommodation to the advant 
age of the Regularg at tho expense of the Workcharged . 


16 . In the same sequence I was submitted that the accom 
modation allotted to the Workcharged employee consisto of 
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New Delhi, the 2nd JATOARY , 1999 


AND 
Tholt workchop . 
PRESENT ; 

Meinhac MP: Single Propicing Wica . 
APPEARANCES : 
On behalf of Management. - M . I N . Srivastave, De 

puty Personnel Manager. 
On behalf of Workmen .-- Nobody appeara . 
STATE : WEST BENGAL. 

INDUSTRY : Coal. 


So . 252 .- In purpoance of section 17 of the ladustrial 
Diapotes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
met Industrial Tubunal , No, 3 Dhapbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Nimcha Colliery of M /s . Eastern Coalfields Ltd ., P . O . 
J. K . Nagar , Distt. Burdwan and their workmen , which was 
received by the Ceatral Government on the 26th December, 
1984 , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 70 / 82 
PRESENT : 

Shri J. N . Singh , Proalding Odoor , 
PARTIES : 


AWARD 
By Order No. L - 19012( 148 ) /82 -D .IV ( B ) dated 10th 
January, 1983 Government of India , Ministry of Labour 
and Rehabilitation (Department of Labour ) , peforred the 
following dispute to this Tribunal for adjudication . 
" Whether the action of the Agent, Girmint Colliory , 

Ma. Eastern Coalfields Ltd , Post Office Charan 
pur (Burdwan ) in not. placing Shri Dewata Nandan 
Singh Pit Munshi in Clerical Grade - II from 
1- 1 - 1979 18 juttinod ? If not, to what relict the 

workman is entitled 7 
Tbia caso has been hoard ax -purte . 


2 . On a roading of the reference it is increasingly clear 
that the concerned workman Dewata Nandan Singh wanted 
to be put as a pit munshi in clerical grade- II with effect 
from 1 January , 1979 . Originally he was a lho mazdoor. 
Theroafter he worked as pit munghi from August 1980 and 
ultimately he was made pit clerk with effect from 31 July 
1981. He wants clerical grade - Il with cffect from 1 
January 1979 , namoly , the post to which he was in fact 
placed with cffect from 31 July 1981. His whole case is 
based on a circular Ext. M -4 dated 28 March 1979 . In my 
opinion the union have no cage . Admittedly there was AD 
carlier referenco 11 of 1978. At that time this very con 
cerned workman claimed clerical grade. Ill It ended in 
compromise and an Award (Ext M - 1) was pased on 14tb 
August 1982 in torms of the compromise . The concerned 
workmen thereafter was placed in grade- III with effect from 
1st January 1979 as per terms of that award . It is not 
undorstandablo how the union 19. prosing its ca80 for plac 
ing him in grade -Il with that very date , 1 January 1979 , 
The circular Ext . M - 4 applied to the existing pit munshi, 
tub checkong , or traffic munghies. The conotrnod workman 
was not then an existing workman of, that category . Jo his 
evidenco Dewata Nandan Singh , Namely , the concerned 
workman has said that he wanted clerical grade- II as per 
circular of the Company. As already stated the circular has 
no application to his caGO . It may algo bo mont anod that 
there was no vacancy in the post of git olerk grado II at the 
time, By Office Order dated 20 / 28 - 1-1 - 1981 (Ext, M - 3 ) he 
was made a . pit clerk on his , giving an undertaking (Ext. 
M - 2 dated 31st July 1981) to the effoct that he shall do the 
additional work assigned to him as mentioned in the cir 
cular . MW - 1 S . C . Sahajawant the manager of the Girmint 
Colllery spoken about the Award passed in reference No . 
11 of 1978 .. From the doctimax Om Noord It is clear 
that there was no yaopncy in the post of pit clerk pr or to 
31 July 1981. Exte . M - 3 , M - 6 and M - 7 indioate that the 
seventh post of pit clerk was created in 1981 only . The 
daim of the concemned , workmaji therefore to be put to 
clerical grade - II with effeat from 1 January 1979 i un 
founded 


Employers to relation to the Management of Ninicha 

Colliany , P . O . Jayleaynagar (Burdwan ) of M ./ v . 
Lastern Coalfields Ltd . 

AND 
Their workman 
APPEARANCES : 

For the Employers— Shri R . S. Murthy, Advocate . 

For the Workea - Shri J. D . Lal , Advocate. 
INDUSTRY : Coal. . STATE : West Bengal. 
· Dated , the 15th December, 1984 

AWARD 
The Govt. of India in tho Ministry of Labour In exerciso 
of the powers conforxod on them U / S . 10 ( 1-) ( d ) of tho 
Industrial Diopatom Act, 14 of 1947 has rofered the disputa 
to thi Tribunal for adjudication under order No, L . 19012 (66 ) 
-82 -D .IVB) dated -tho 1411 July, 1982. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Nimcha OCP 

of M / s . Eastern coalfields Lid ., p . 0 . Jaykaynagar 
P . O . Jaykaynagar (Burdwan ) in not paying the 
difference of wages and also not regulárising 
ag Terex Dumper Operator in Cat. C . (Excav.) of 
S / Shri Bodi Mah , Mamurchi Dosal, Gendu Gopo 
and Ashok Ghoghi with offcct from 24 -2 - 1981 is 
justified ? H not, to what rollef the workmon arg 

entitled 7 * 
" Whather the action of the management of Nimcha 

QCP . of M / . Eastetu Coalfield , Lid ., P : 0 . Jaykay 
Dagar, Dist. Burdwan in not placing S / Sri Parosh 
Das , Manoran Tewnel, Kamal Bouri Sunil Das and 
Pána Bouri a : Terex Dumper Operator in Cat. B 
(Excav .) with offoct from 1 - 1 -81 Ys Jumifiod ? If not; 
to what reHof the workmen aro entitled ?" 


3. For the reasong given above I hold that the action of 
the Agent, Grmint Colliery , Mo. Bastuti Contieich Ltd ., 
Post Office Charanpur (Burdwan ) in not · placing Shri 
Dewata Nandan Singh Pit Munshi in Clcrical Grade- I 
from 1- 1 - 1979 is justified . It follows that the concerned 
workmen is not entitled to any rel ef. 


2 . The care of tho workmen is that they wero placod by the 
management to operato the Terex Dumpor On and from 
24 - 2 - 01 and 1 - 1 - 81. But though they have been paid the 
atferGact of tarot but the workmon mentioned in para No. 1 
of the chedule of Retorence were not regularised in Category 

with effect from 24- 2 -81 and the worlmon mentioned in 
para No. 2 of the schedule of Roforeace were not regularised 
in Cat . B . According to the managoment, however, as the 
workmen mentioned in para No. 2 of the schedule did not 
comply with the qualifications required for placing in Cat. B , 
hence they woro not put in that gredo and they are rightly 10 
Cat. C and are gotting wego for the samo. 

3 . Regarding the workmen mentioned in para No. 1, it is 
mated that they have been pald difference of wages from 
the dete as mentioned in the term of Reference and they 
are not onittied for regularisation with effoct ftom the date 
because thoy were subsequently regularised from 11- 1 - 81 after 
D . P . C . was beld . 


Dated , Calcutta , 
The 15th December, 1984 . 


M . P. SINGH , Prestatig Omcer. 
No. L- 1992140742-D . IV (B )} 
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4 . The point for consideration is as to whether the action 
of the management in not regularising the workmen men 
tioned in para No . 1 in Category C with offect from 24 - 2 - 81 
and not pay the diffcrenco of wages l, Justified and whether 
the action of the management in not placing the workmen 
mentioned in Para No . 2 in Category B is justified . If not, 
to what relief they are entitled . 


documonte have also been flod . But those facts aro 
immaterial in view of the fact that the workmen mentioned in 
para 2 do not poses the qualifications required for getting 
Category B . Hence ibey Aſe not justified in making this 
demand nor the action of the management in not putting the 
workmen in category B cannot be held in any way as 
upjustified , PATA No . 2 of tho torm , of Roteronco to tu 
decided in favour of the management. 

9 . In the circumstances the concerned workmen are pot 
entitled to any relief . 


5 . I would first like to discuss about the workmon men . 
tioned in Para No. 1 of the terms of Reference . It is admitted 
by WW - 1 one of the concerned workmen of that para that they 
have alrcady got difference of wages with effect from 24- 2 -81 
when he along with others were directed to work as Terex 
Dumpor Operator , They were no doubt regularised with affect 
from 11- 1 - 81 vide Ext, M - 3 but their contention ix that they 
should be regularised with effect from 24- 2 -81. 


10 . The award is passed accordingly . 

J. N . SINGH , Presiding Officer 
{No. L - 19012 (66) / 82 - D .IV ( B )] 


Now Delhi, the 3rd January, 1985 


S . O . 253. - In pursuanco of soction 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947) . the Central Government 
hereby publishes the following award of tho Central Govera 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Burtagarh Colliery , Kustorc Arca of M /s . BCCL , 
PO Kastore, Dhanbad and that workmen , which was recoiy 
od by the Central Government on the 27th December , 1984. 


6 . The management has already paid the difforence of wages 
to them and so no harm will be caused if they ar regularised 
with effect from that date . It is no doubt true that in a 
mooting between the management and the union the manage 
mon t agreed to pay the difference of wages only but the 
management is not to suffer anything if these workmen are 
regularised with effect from 24 -2 -81. The learned Advocate 
for the management has also not got any serious objection 
to the regularisation from 24 - 2 -81. In the circumstances tho 
concerned workmen as mentioned in para 1 of the terms of 
Reference are ordered to be regularised with effect from 
24- 2 -81 and the issue in pari No . 1 of the schedule of 
Reference in answered in favour of the workmen mentioned 
theroln . 

7. The next logue is regarding the placing of workmen 
mentioned in para No . 2 in Category B . It will appear that 
tho workmen mentioned in both the paras are operating on 
the same type of Dumper and though tho workmen in para 
No. 1 are satisfied with their categorisation in Category C , 
the workmen in para No. 2 have claimed Category B . It 
is admitted that they started working as Duimper Operator 
with from 1 - 1 -81. It is not denied that under N . C . W . A - IT 
& Joint Bipartite Committco was constituted for the Coal 
Industry and the said agreement is binding on all the partic , 
As It to a settlement. The said committee fixed some cate 
gories for Pay Loaders, Oporators and certain qualifications 
wero prescribed for Dumper Operators who aro to be placed 
in Grado I viz . Category B which the workmen mentioned 
In para 2 aro claiming. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 42 /83 
PRESENT : 

• Shri J. N . Singh , Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Burragarh 

Colliery, Kustore Area of M / 8. B .C . C . Ltd ., P . O . 
Kustore, Dhanbad . 

AND 
Their workmon . 
APPEARANCES : 

For tho Employers - Sri B . Joshl, Advocate. 
For the Workmen - Sri S . P . Singh , Genl. Secrotary , 

K . M . C . 
INDUSTRY ; Coal. 

STATE : Blbar, 
Dated, the 19th December, 1984 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour la 
exercise of the powers conferred on them U /S 10 / 1Xd ) of 
the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dir 
pute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
L - 24012 (26 ) / 83-D . IV (B ) dated the 3rd November, 1983 . 

SCHEDULE 


It reads as follows : 


" Dumper Operator Gr. I : A skilled workman with not 

less than five years experience in the operation of 
heavy duty of the highway dumperg or coal haulers 
like Euclide, Makos, Le Tournoau ets . He will ope 
rate guch equipment of a capacity of 22 tons and 
above but less than 45 tone. He should also have 
general knowledge of the machanism of the equip 
ment and should undertake minor running repairs. 
He should hold a valid licenco endorsed for driv 
ing heavy duty vehicles." 


Admittedly the workmen concerned were directed to operate 
Terex dumper with effect from 1 - 1 -81, They have not com 
ploted Ave vear , experience nor there fa any evidence to show 
that they have general knowledge of the marhanigm of tho 
equipment and therefore the question of plaring them in 
Category B does not arise at all. T is admitted that 
th - v have been nlared in Category Cand have also been raid 
difference of wages. Though WW -2 has stated that out of 
them 3 persons have been planed in Category B . hut this fact 
has haenn denied by the management and there ls no proof 
to showthat all of them have been nared in catemory D . Ag 
these workmen did not post the qualification required for 
being placed in category B they cannot romnel the manage 
ment to nut th - m in that category In the cismimstances it 
mne he held that the action of the management in not 
placing them in category B is fully justified . 


" Whether the demand of the workmen of Burtagarh 

Colliery , Kustore Area of M / 8 . B . C . C .L ., P . O . Kus 
tore , Dhanbad that the workmon mcotioned in the 
annexure below should be regularised as Tundal and 
paid in Category - IV as per NCWA i. Justified ? 
If so , to what relief are the said workmen entitled 7" 

ANNEXURE 
1. SH Basdoo Mochi. 
2. Jiten Yadav . 
3 . Sheban Yadav . 
4 . Mithhai Lal Harijan . 
5 . Ishrafil Mla (No. 2 ). 
6 . Sheonath Verma. 

7. Radhamui Gafart , 
- 8 . Ramdhari Gope : . 


8 . The manament has tried to show that these workmen 
had one, on illegal strike for om period and the dead 
for catena Rwas made for the first time hefore the A .LC , 
and not there the tranapement and hence the Peference in 
ont in accordance with law and in support of. It certain 
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9. Jagdish Gope. 
10 . Ramsurat Ahir . 
11. Jaypal Ahir . 
12 . Bacha Yadav. 
13 . Moula Yadav . 
14 . Aklu Kanu. 
15 . Ramjank Rajbhar and 
16 . Chandrdeo Shaw . 


wages. The payment of difference of wagog is admitted by 
WW - 1 also . The Coal Wage Agrocmont, Vol. 2 , page 44 bas 
given the job description of stowing mazdoor, and they have 
been places in Category III , The job of stowing mazdoor is 
similar to timber mazdoor and it says that a workman who 
Assists the timber of stowing mistri ja sotting timber props 
of 10 ft. and abovo , steel props , chocks, barricades etc . aro to 
be known as Timber or stowing Mazdoor , Page 46 showo 
that the Tyndals have been put in Category IV and their job 
description is as follows: 


" Men generally employed in moving cogineering storey. 

drums of oil and grcascs. Also responsible for 
erection , dismantling of structures and installation 
and withdrawal of machinery ." 


None of the above jobs are performed by the concerned 
workmen and their job is a connected with the stowing work 
and so they are not entitled to be regularised as Tyndale. 


2 . The case of the worknen is that originally they were 
general mazdoors and since June 78 tacy were catrueled and 
designated on the job of stowing mazdoor and were placed 
in category III. It is stated that while doing the job slowlog 
mazdoor they are carrying and fitting the pipo lincs regulary 
and continuously . It submotied that in oiber collicrics of 
M 9. Bharat Coking Coal Lid ., the stowiog mazdoor carrying 
and fitting the pipelines have been placed in category IV , 
but the management did not place them in category IV 
though they are doing the similar job it is also stated that 
the job of stowing in not regularly donc in the colliery and 
in absence of stowing job they are being engaged in the job 
of Tyudal , which is in category IV . According to thom they 
are performing the job of Tyndals since 1978 practically but 
they have not been placed in category IV . It is prayed that 
they may be regularised as Typdalg and paid the wages of 
category IV and the action of the management in not giving 
them category IV is unjustificd . 

3 . It is admitted by the management that the concerned 
workmen werc initially appointed as general mazdoors and 
were subsequently promated and confirmed as stowing 
mazdoors in category III . According to them the atowing 
mazdoors are required in connection with hydraulic sand 
stowing inside the mind and after extraction of coal stowing 
work is done in the void created after extraction of coal. The 
stowing work is not done in all the seuns but it is specially 
doge below permanent structures in order to prevent its 
collapsc . It is submitted that tho concerned workmco worked 
all along as stowing mazdoors but in the year 1982 the 
stowing operations were reduced and the concerned workmen 
became surplug and 80 they were put on alternative job 
during the period 1982 till March , 1983 and on most of the 
days they were put on the job of Tyndals for which they 
were paid difference of wages. It is also stated that out of the 
concerned workmen , 7 have been transferred to Bhalgora 
colliery in March 83 as atowing mazdoors and they ural 
working there as such . It is submitted laut the demand of the 
concerned workmen le illegal as they are perforniing the job 
of glowing mazdoors and rightly placed in category III. But 
whenever they worked as Tynadals they have been paid dif 
ference of wages. 


7 . The contention of the workmon , however, is that the 
stowing mazdoors in othor collierios of Bharat Coking Coal 
Ltd ., have been placed in Category IV and in support of it 
they have fled an Office Order Ext . W - 1 dated 14 - 1 -80 
issued by the East Bhuggatdih Colliery . From this office 
order it will appear that some Empty Pushers who wero 
asked to work as stowing mazdoor and to perform the job 
of carrying and fitting of pipes in addition to their Own job 
of stowing mazdoor will got the wages of Calgory IV till 
they are cogaged in the said job in addition to their own job 
of stowing mazdoor, This office order thus does not indicate 
that all the stowing mazdoors have been placed in Category 
IV . Only those who were to chrty pipes in addition to their 
own duties were to get wages of Category IV . It is not the 
case of the union that the concerned workmen are perform 
ing the job of carrying and fitting of pipes in addition to 
their own duties. Rather, they carry pipes etc . in connection 
with the stowing. In such circumstances the concerned work 
men are not entitled to be regularised as Tyndals , 

8 . Considering the evidence on record , it is held that the de 
mand of the concerned workmen to be regularised as Tyndal! 
is unjustified and they are not cntitled to any relief . 


9. The award is passed accordingly. 

J. N . SINGH , Presiding Officer. 
[No. L -29012 (26)/83-D .IV (B )] 


S . O . 254 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No, 2 Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Japadoba Colliery of M8. Tata Iron & Steel Company 
Ltd ., Post Office Jamadoba , Distt. Dhanbad , and their work 
men , which was received by the Central Government on tho 
27th December , 1984 , 


DEFORE THE CENTRAL GOVERNMENNT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 ) AT DHANBAD 


Reference No. 142 of 1982 


4 . The point for consideration is as to whether the domand 
of the concerned workmon that they ghould be regularised as 
Tyndalo and paid in category IV is justified . If not to what 
relief they are entitled . 

3 . WW - 1 is one of the concerned workmen who has admit 
ted that the concerned workmen got difference of wages 
for 50mc period in 1982, Hly main evidence is that the 
stowing mazdoors of B . C . C . Limited have been placed in 
category IV . But the terms of Reference does not indicate as 
to whether the stowing mazdoors should be placed in 
category IV or not. According to the terms of Reference the 
demand in that they should regularised as Tyndals because 
they are doing tho job of Tyndals , In c1089- examination WW - 1 
nay stated that when atowing te stopped at one placo they 
carry the pipe to another place where stowing is to be done . . 
The stowing Mistry fits the pipe and they help the Mistry in 
making connection in the pipo. He has also admitted that 
joints. valves etc . are to be taken from the store for joining 
the pipes and that carriage of pipes etc . tre connected with 
the work of stowing and that all the works connected with the 
atowing have to be done by the stowing mazdoors . 

6 . MW - 1 is the Manager of the Colllory and according to 
him the concerned workmen does not porform the job of 
Tyndals as a Tyndal , job lo to carry heavy material and to 
do job of erection structure, etc. It is, however , admitted by 
him that for some period these woškmer were asked to do 
the job of Tyndals for which they were paid difference of 


In the matter of Industrial Dlaputeg under s. 10 ( 1)(d ) of 
the I. D . Act , 1947. 
PARTIES : 
Employors in relation to the management of Jamadoba 

Colliery of Messrs. Tata Iron & Steel Company Ltd ., 
P . O . Jamadoba, District Dhanbad and their workmen . 


APPEARANCE : 

On behalf of the employers : Shri S. S. Mukherjee , Advocate. 
On behalf of the workmen : Shri , B .N . Sharma, Joint 

General Secretary Janata Mazdoor Sangh 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal. 
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Dated , Dhanbad , the 18th December , 1984 


AWARD 
Tbo Government of india in the Ministry of Labout and 
Rehubilitation in exercise of tho powers conterrad on their 
under Section 10( 1) ( d ) of the 1. D . Act, 1947 bas ceterred to 
following dispute to this Tribunal for adjudigatan under 
Order No. L -20012 ( 275 ) 82 - D . WA) dated 7th Decanter, 
1982 


SCHEDULE 
" Whetlicr the action of the management of Sendra 

Bangjora Collicry in Sijua Area No. V of M /. . 
Bharat Coking Coal Ltd ., in reverting Shri Bantal 
Chamar, Pump Khalasi lo the job of miner /loader 
from 2 - 12 - 1982 and in subsequently stopping him 
from work was justified ? If not, to what relief # 

this workman cntitled and from what date ? " 
2 . The case of the workman Sri Banful Chamar, is that 
he was originally appointed in Sendra Bansjora Colliery in 
the year 1962 88 a Miner loader and thereafter he was given 
the job of a Pump Khalasi with cffect from 27 -4 - 82 and was 
conftrmed in that post by the management in their leller 
dated 8 - 7 - 82 . 


SCHEDULE 
Whetbor tho action of the managemept of Jamm .doba 

Colliçry of Momsrt Tata Iron and Steel Company 
Limited in not regularising Shri Jhaman Das a9 
Coal Transport worker when he worked from 
1- 1 - 1980 to 20 - 10 - 1981 and in pushing him back to 
turk as a Pump Mazdoor la justified ? If nut, what 
relief the workman is entitled to 7° 


Both the partios filed their respective W .S . and the case was 
being adjurned for evidence in the case . On 10 - 12 -84 * peti 
tion was filed by Shri B , N , Sharma, Joint Gonoral Secretary 
representing the concerned workman praying that the case 
may be dispused of according to law as it is not possible to 
conduct the hearing of tho referenco in as much as the con 
cerned workman is not taking mterest in the cass since long. 

In view of the far the workmen are not ipterested in the 
prosecution of the reference , I fould that the action of the 
management of Jandbba Colliery of Memy, Tata Iron and 
Steel Company Limited in not regularising the concerned 
wurkman Shri Jhaman Das as Coal Fransport Worker and , in 
puraing him back to work as Pump Mazdoor is justified and 
that the concerned workman is not ontitled to any relief, 


3 . It is then alleged that in carly December 82 a disputo 
Arose between the Pump khalasis and the management re 
garding the extra timo involved in bandwg over tno charges 
to the dçxt shift man . All the Pump Khalasis inlluding the 
concerned werkthad made a joint application dated 6 - 12- 82 
to tho Agent demanding overtime wages for extra time und 
shortly afttr receipt of tht above mentioncd joint reprexen 
tation the Manager by his letter dated 2nd /6th December, 82 
reverted the concerned workman to bis original job of minor 
loador with effect from 2 - 12 - 82 . The workman made repre 
Bentation but to no effect. Subsequently he was stopped from 
work on and from 28 - 1 - 89 , and his representations had no 
effect. He then raised the present dispute which resulted in 
the Reference . 


4 . It is submitted that the order of the management rever 
ting the workman to his original, job and thercafter stopping 
him from work with affect from 28 - 1 - 83 is illegal and un 
justified and it was due to the fact that he was one of the 
persons who put his signature on the joint Topresontation fue 
Overtime wages. 


This is my Award . 


1. N . SINHA , Prosiding Officer 
(No. L -20012 / (275 ;/ 82 - D . IBAI 


S .O . 255 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispitos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 3 Dhanbad , in the industria ! 
dispute between the employers in relation to tho management 
of Sendra Bansjona. Colliery of M / s. Bbarat reking Coal 
Ltd ., and their workmen , which received by the Central Go 
veromtat on the 27th Decembor, 1984 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENNT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 


Leforence No. 29 /83. 
PRESENT : 

Shri J. N . Singh, Preelding Officer. 
PARTIES : 
Emplayers in relation to tho management of Sendra 
Rengjora Callery of Mla , Bharat Coking Coal Lid . 

AND 

Thair workmza . 
APPEARANCES : 

For the Employere - Shri G . Prasad , Advocate. 
For the Workman Sri L . Burman , Vice -President, U .C . 

W . U . 
INDUSTRY : Com . 

STATB : BIHAR 
Dated , the 15th Docember, 1984 

AWARD 
The Govornmont of India in the Ministry of Labour in 
exerciom of the powers conferred on thom U / S to (1xd ) vi 
the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the 
disputo to this Tribunal for adjudication updar Order No. 
L -2001211027 / 83- D . NIA ) dated the 17th Abigust . 1983. 


5 . The managemont s care , however, ig that tho concernod 
workman was de ver appointed in any poFinanont post of Pump 
Khalasi bor bo W88 contamod in the said post. It is stated 
that the concerned workman was working as Miner Loader 
requcnted the management by his application dated 20- 4 - 84 
to allow him Hght job ho was then ack and was old and 
on humanitarian consideration and on compassionate ground 
he W88 teayporarily allowed to work as a SWITCH Board 
Attendant for threc months only by lettor dated 24 / 26th 
April 82. Thercaftor on 6 - 7 - 82 the workman submitted an 
Application stating that there was no vacancy for Switch 
Board Attendant and he may be allowed to work as Pump 
Khalari on which tho managemont by lotter dated 8 - 7 -82 
allowed him to continuo ar Pump Khalusi for a further 
period of six months. It is submitted that ho Way Dover 
appointed to fill a vacancy in a permanent post of Pump 
Khalasi bor he was appointed as a probationer nor he was 
confirmed in the said post and after olx months wbep there 
was shortago of minore the concerned workman , wat rever 
ted back to his origlaat job by letter dated 2nd / 6th Decem 
ber 82 and we asked to report for duty . Bot thorouter b 
absented himself and never came to join as miner loader 
and so the question of toppage from work does not arise 
at all. The contention of the workman that he was originally 
appointed as a probationer and thereafter was confirmod in 
i permanent vacancy of Pump Kalad Ig totally denied and 
it is prayed that the Reference de decided in favour of the 
management, It may, however , be stated that in the rejoin 
der the workman claimed that he was appointed on a pro 
bationer and then he was confirmed la that post. 

6 . The point for consideration is ng to , wbother the action 
of the management in reverting the concordod workman to 
the job of Miner Loader with croct from 2 - 12 - 82 and in 
subsequoqtly stopping him from work is justifted . If not 
to what rettef is he entitfod . 


7 . It is not doniod that the concerned workman W44 
originally appointed as a miner loader and he was working 
as such . Ext . M -2 is the petition fed by the concerned 
workman before the management on 2014 -82 . In thirretition 
ho stated that ho was working & Louder gincu 20 yoare 
but he was it for the last sit months and what old mad 
honce Mo should be given the job Poop Khas which we 
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lying vawart wo magage this very poution ordered that 
bc way oo put a Swib board Attendant for a part of 
Locc nonch vido endorsement Ext. Ma, Thereater the 
coucerned workman bed another petition ID the muab of 
July 82 stating that he had been ordered to work ay Swilih 
Board Attendant but there was no much post of Swit: 
Board Allenannt and hence ho may be ordered to work as 
Puap Khalusi. On this application the concerned workruan 
Was allowd to work for a period of six months vide en 
dorsement on Ext. M -4 . On the basis of this endorsement 
an Office Ordor Ext . W - 3 dated 8 - 7 - 82 was issued in which 
it was stated that due to exigchcy of work and on the request 
of the concerned workman he was allowed to work as a 
Pump Khalasi for what he will get wages for Calegory 
IV . Thus the above order shows that for a temporary 
period of thrco months and six month . respectively the 
concerned workman was allowed to work as Switch Bourd 
Attendant or Pump Khalagi at his own request and there 
was no order of the management appointing him A6 & 
probationar in any permanent Vacancy. 


i t liberty to join our Loader and the management 
would have no objection to it. In support of the fact that 
the concerned workman absented himself after the passing 
of the reversion order and did not join his duty is cor 
roborated from thç attendance registers filed on behalf of 
the management which have been marked Exts, M - 7 and 
M - 7 / 1. The concerned workman in his evidence has stated , 
that after order of reversion he had taken Casual Leava 
for 4 days and 2 wccke lçave without pay and after expiry 
of leave he joined his duty as Pump Khalasi but was not 
allowed to join . No document has been filed to show that 
he had taken casual leave for 4 days and 2 weeks cave 
w .thout pay. There is also nothing to show that he joined 
hig duty as & Pump Khalasi. It is clear that after passiog 
of the reversion order be absented himself voluntarily and 
to there was no question of stopping him from work . He 
io at liberty to join his post as a Miner Loader which he 
was holding previously . In the circumstances it must be 
held that the concerned workman was not stopped from work 
and the action of the management is not un justified. 

13 . Both the issues are thus answered in favour of the 
management 
14 . The award is passed accordingly . 

J. N . SINNH , Prosiding Officer 

(NO L - 20012 ( 102 ) / 83- D . III ( A ) ] 
S . O . 256 . - - In pursuance if section 17 of the Industrial 
Dispute . Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central 
Government Industrial Tribunal No . 2 Dhanbad in the 
industrial dispute between the empoyarn in relation to the 
management of Dhangar Colliery of M / s Bharat Coking 
Coal Ltd ., Post Offico Dhangar Distt . Dhanbad, and their 
workmen , which way received by the Central Government 
on the 26th December, 1984 . 


. 


8 . The concerned workman in his written statement has 
stated that he was confirmed in the post of Pump Khalesi 
from 8 -7 - 82 , but the letter dated 8 - 7 - 82 ( Ext . Wm3 ) does 
not indicate that he was confirmed in the said post. The 
original order of the management on his petition Ext. 
M - 4 citarly indicate that he was allowed to work as a 
Pump Khalast for a period of six months only and no the 
contention of the workman that he was appointed first as 
a probationer and then was confirmed in that post is not 
proved from any document. Rather , the documento show 
that he was appointed as a Pump Khalasi for a period of 
six months only . 


9 . The management by letter Ext. W - 2 dated 2nd /6th 
December 82 reverted back tho concerned workman to his 
original job ay Loader , He made # representation on which 
the management by lettor Ext. W - 4 dated 4 - 2 - 83 informed 
him that at his request he had been directod to work as a 
Pump Khalegi for certain period and he was never ap 
pointed in any pormanent vacancy and after the expiry of 
the period he was rightly reverted back to his original job . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


Reference No. 2 of 1982 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 
( 1) ( a ) of the I. D . Act, 1947. 


PARTIES : 


Employer in relation to the management of Dhankar 

Colliery of Messrs . Bharat Coking Coal Limited , 
Post Offico Dhangar , District Dhanbad and their 
workmen . 


10 . The case of the workman , however , is that as all 
the Pump Khalasis made a joint ropresbnatation for over 
time for the time taken in making over and handing over 
charge hence he was reverted back to his original post and 
this was malafide action of the managemont, In support of 
it ho has filed Ext. W - 5 the joint representation filed by 
the Pump Khalasis. It may be stated that the workman in 
his evidenco has admitted that no overtime has till now 
beca paid for the time taken in making over and taking 
over charge and the Manager MW - 1 has stated that no 
time is taken in making and handing over charge. This 
represontation appears to have been received in the Olice 
of the management on 7 - 12 -82 as per endoresment mado 
on it . But the order of reversion way actually typed on 
2 - 12 - 82 and it was issued on 6 - 12 -82 and so it cannot be 
gaid that the rcversion was As a wake of the representation 
made by the Pump Khalasis . Furthor if the management 
had any malafide intention then some actions would have 
becn taken against other Pump Kbalasis algo and there 
was no question of picking up the concerned workman 
only . 


APPEARANCES : 

On behalf of the employers : Shri B . Joshi, Advocate. 
On behalf of the workmen : Shri S . Bose , Secretary , 

R . C . M . $ . Union . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dated , Dhanbad , the 17th December, 1984 

AWARD 
Tho Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers confcrred on them under Section , 
10 ( 1 )( d ) of the Y. D . Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
L -20012( 292) /81 -D . HII ( A ), dated , tbo 12th January , 1982. 


SCHEDULE 


11. Thus from all the above evidence it is clear that the 
TeVersion was not due to any malafido intention of the 
management and further the concerned workman was 
never appointed on probation as a Pump Khalasi in any 
permanent vacancy nor ho was confirmed in that post as 
contended by him . He was no doubt asked to work ag 
Pump Khalasi for some time at his own request and 
after something he was reverted back . In the circumstances 
tho action of tho management in reverting tho concerned 
workman to tho job of Minor Loader cannot be held to 
be unjustified , 

12 . Tho next question is as to whether he was stopped 
work at alleged. According to the management the con 
cornod workinen after the tovorulon Order noyer cumoto 
folo al duty and thoro wag no question of stopping 
bina from work . It my urged that the concerned workman 


" Whether the action of the management of Dhansar 

Colliery of Mcosts Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Dhangar , District Dhanbad in not 
allowing Shri Shamotru Bouri to resumc his 
duties on his original post with continuity of 
service and with retrospective offect is justified ? 
If not, to what roller is , the concerned workman 

antitled 7" 
The case of the workman is that the concerned workman 
Shri Shambhu Bauri was employed in East Bastacolla 
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on his original post with 
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continuity of service from the 
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Prisuuui ucally suca as Daune , aur S 4d, 1101e 
Auurcos, luculity Card Nunvei, Nuover III rorni B 
Roxster , Loul Mincs Provlucht Fund LOUNAL Nuwver, 
yule Of Suc 01 ly Card bearing nature of the issuu 
Auburndy , aud 1118 Putograpo . Suve der huis wansier 10 
NULO vuagaluu Secho Luhansar Collery 1 197) he 
conmueu to work incre without any ObjeOn Ilom ULY 
quarteis questions toc genuneness of my identity , inc 
vonucleu wurku goL SIVA MUUwe in 1976 . As he was 
DUL pluviuca WILL any quarter in Duandut couliery , he was 
corupcued to rewar Away W bis vulage home uuruse le 
period Or his ulness. Un recovery from 10 Uiness ihe vo 
verned workman reported for guy in January , Tyll DUL 
be was not allowed to l esume his duty and nip WUJK Way 
stopped by the management. The concerned workman was 
given no Teason for ine stopping of his work , 10 010age 
mcat did not issue any noe io bim betore stopping niin 
Iron quty The concerned workman 28 well U8 Union 
made several representation befor the management bui 
he was not allowed to rasumo his dutico . Inercancer the 
union of ine workman made representat102 berore the 
ALLIC ). Dhanbad who took up the matter and held con 
ciliation proceeding which ultimately ended in tailure, On 
taiurc report being sent by ALC ( C ), Dhanbad , the Govern 
mont of India referred the disputo to this Tribunal for 
adjudication , it is submitted on behalf of the workmen that 
the action ot the management in not allowing the con 
corned workman to work with effect from January , 1977 
Was not justificd and that he was entitled to be reinstated 
with continuity of service and full back wages and other 
allowance and consequential benefit. 

The case of the management is that there was one person 
Dauca Sari Soquionu bauri who was working as Miner / 
loader working at Dhansar Collery , He left Oldery wato 
out intormation and abandoned nas services . Anotuer per 
son laxing davantage of 100 Situation poscd himselt 
48 Shamonu Bouil ana entered in the services suricptiuusty 
with tbc connivance of certain statf of the colliery , when 
the faut of impersonation was detected ibe said person was 
not allowed to continue further in iho empoyment. There 
were several other persons who hud impersonaled and on 
detection they were all stopped from employment and were 
directed to prove their genuineness. A committee was con 
stituted to examine all the cascs of impersonation and was 
asked to submit a report regarding the workmen whose 
genuinenoss were in doubt. Snri G . D . Pandey, whọ hay 
sponsored ths Industrial dispute of the concerned workman 
was one of the members of the Committee representing 
tho RCMS ugion and was entrusted with the responsibility 
of recording the statement of all the workmca and to 
examine all the documents such as Form B Register , 
Identity Card Registers etc, rclevant for the purpose and 
to give his own opinion regarding genuincness of the work 
men who had been suspected to be impersonators and 
laductcog. Therçafter the committee prepared the report 
and submitted the same to the management. The said 
RCMS union had found the concerned workman as imper 
sonator and as such did not produce him before the com 
mittee where the Union s own Secretary had been entrusted 
with the job of recording statement and for giving a finding 
that the workman is genuine or not. No document was 
produced before tho committee to establish the genuineness 
of the concerned workman . Neither the concerned work 
man nor Shri G . D . Pandey or any other porson of the 
union had earlier claimed the concerned workman as 
genuinc till the period of raising the presont dispute in the 
year 1983 through Shri G . D . Pandey . The present dispute 
has been sponsored by creating concocted document to get . 
an impersonator in the employment of the colliery . The 
concerned workman had never beon employed at East 
Bastacolla Colliery and be had entered into the services 
surreptitiously at the time of issue of Identity Card to him . 
On the above plea it is submitted on beaalf of the mana 
gement that the Award be made in their favour. 

The only question to be determined is whether the con 
corned workman should be allowed to resume his duties 


The workmen have examined two witnesses and the manage 
ment also have examined two witnesses in support of their 
Tegpective cases . The management has further exhibited nine 
documçots and the workmon also have got some documento 
exhibited in support of his case . 

It is admitted by the management that there was one 
Shambhu Bouri working at Dhansar Coll : ery WW - 1 Sbambu 
Bouri is the concerned workman . He has stated that sinco 
6 - 1 -71he was working as under ground Miner in East 
Bastacolla Colllery . He has produced bis Identity Card Ext . 
W - 1 which was subsequontly issued by BCCL after the 
take over . The said identity card has been issued in the 
name of Shambhu Bouri Miner son of Panchu Bouri Sl. No . 
in Form B Register 99, date of employment 6 - 1 -71, admit 
ted to the CMPF in December , 1971 and CMPF No. being 
C | 403563. It further glves tho permanent address an Village 
Mahula . P . S . Para , P . O . Chautalla Bhagabandh , District 
Purulia . The said Identity Card was issued on 1 - 4 - 74 and 
the Identity Card No. is EB 233215. The management has 
filed Form B Register of employees of Dbansas Colliery . 
Ext. M -2 in the said Rogister bearing Sl. No. 1123 is 
in respect of Shri Shambhu Bouri son of Panchu Bouri, 
Miner. It has further shown that the date of commence 
ment of his employment was 6 - 1 -71 and it will appear from 
the remarks column that he had been transferred from East 
Bastacolla Colliery . In the col, meant for the home address 
of the employees " Do " is written and above it thero is entry 
in respect of, Diwakar Bowi and Budhu Bouri in Sl. No. 
1122 and Sl. No. 1121 respectively , whose address is stated 
to be village Muhula , P . S . Para , P . O . Chautalla Bhagaband, 
District Purulia . It will thus appcar that the address of 
Shambhu Bouri stated in Form B Register is the same as 
stated in the Identity Card Ext. W - 1. WW - 2 Budhu Bouri 
belongs to the village of the concerned workman and he 
was also working in East Bastacolla Colliery and his identity 
card has bech marked as Ext. W - 1 /2 Issued by BCCL This 
WW - 2 has stated that the concerned workman , used to work 
. along with him , WW - 2 was transferred from Dhangar 10 
Kusunda Colliery, He has also stated that Diwakar Bouri 
was also workiog along with them and the identity card of 
Diwakar Bouri is Ext. W - 111 . He has stated that the con 
cerned workman Shri Shambhu Bouri had fallen sick and 
had gone to his village and when he came after rocovery 
he was refused employment. In the first line of the cross 
examination he has stated that Shambhu Bouri belongs to 
his village . The name of Budhu Bouri WW - 2 is at $ 1. No . 
1121 of Form B Register and from the address stated in 
Form B Register it appears that he as well as Shambhu 
Bouri belogs to the same village and were transferred from 
East Bastacolla Colliery . Thus WW -2 is a competent witness 
to say that it was the concerned workman Shri Shambhu 
Bouri who was working along with him at East Bastacolla 
Colliery and was subsequcntly transferred to Dhansar Col 
liery , No workman either from Dhangar Colliery or any 
other person who was formerly working in East 
Bastacolla Colliery who was transferred to Dhansar Colljery 
has come forward to say that the concerned workman was 
not the Shambhu Bouri who had worked in East Bastacolla 
Colliery and was transferred to Dhansar Colliery . MW - 1 
wag Asstt. Personnel Manager in Kuşunda Area No. VI in 
1976 , He has stated that on the instruktions of the General 
Manager he had gone to Dhangas Colliery on 30 - 1 - 76 
, to examint all such cases of impersonation and induction 
in Dhansar Colliery and he had yubmitted his note Sheet 
Ext . M - 1 to the General Manager which includes a list 
of imposters . It will appear from the annexure of the said 
Ext, M - 1 ihat Shambhu Bouri at Sl. No . 13 was found by 
him to be an imposter, Ho came to a conclusion that 
Shambhu Bouri was an Imposter on two grounds. He has 
stated that the name of Shambhu Bouri was not found in 
the Identity Card Register and that in Sl. No. 1123 of 
Form B Register, the signature of LTI of Shambhu Bouri 
was not given in the last column and that bome address 
and local address was also not mentioned against the same 
of Shambhu Bouri. So far the Identity Card register is con 
cerned the management has produced the same which has 
been marked as Ext. M -3 in respect of Dhansar Colliery . 
Sl. No . 1 bogins with Identity Card No. 230551. and enda 
with Sl. No . 784 , identity card No . 231383 . This - Identity 
card register admittedly docs not contain the name of the 
concerned workman Shambhu Bouri as les identity card 


[ 


II - 


ATO 1 TET : 


252 


3 ( ii ) ] 


TU 19, 1985 /97 


29, 1906 


No , h 233215. This number must be in komo other identity 
card rogister which the management has not produced and 
has given no reason as to why the same has not been pro 
duced . It cannot be decided on the basis of Ext , M - 3 that 
the namc of the concerned workman is not included in 
any of tho Identity Card Register and if MW - 1 has given 
his findings of imposter of the concerned workman on the 
basis of Ext. M - 3 . I must say that he was not very careful 
in coming to that conclusion without going through the 
identity card register containing identity card nurnber 
231384 and onwards . The management has not challenged 
that wW -2 Budbu Bouri is not working in the colliery as 
Miner, Ext. W - 1 / 2 which is the identity Card of Budbu 
Bourl ghows that his Identity Card No. EB 233213 , Ext. 
W -11 ls the Identity Card of Diwakar whose identity card 
Number is 233214 . Thus it will be clear that there was 
some other identity card register than Ext. M - 3 in which 
the names of Budhu Bouri and Diwakar Bouri and the 
concerned workman Shambhu Bouri was catered . Thus the 
first ground on which MW - 1 depended has no sound footing . 
He has stated that the signature or LTI of Shambhu Boti 
was not given in Column meant for it in the Form B Regis 
ter . It is true that there is no signature or LTI In Column 
No. II Against the entries of Shambhu Bouri in Sl No. 1123 
of Form B Register , But it will appear from the evidence 
of MW - 1 in the cross -examination that in Sl. No . 1132 
of Form B Register there is no signaturo or LTI Or the 
permanent home address and local address . I havo looked 
into the entries in $ 1. No. 1132 of Form B Register which 
is in the namo Bipan Manjhi. It will appear that neither 
his home address for the date of commencement of om 
ployment nor the date of first appointment with thụ pre 
sent owner is entered although he also appears to have 
been transferred from East Bastacolla Colliery . There might 
be some other workmen in Form B Register whose parti 
culars have not been fully stated and on this account only 
a person cannot be held to be an imposter . MW - 1 has stated 
that the address of tho concerned workman was not men 
tioned against his namo but as I have alroady discussed above 
that it will appcar that there is an entry of word " Do" , in 
the rolumn regarding home address and above it is the 
address of two workmen whose village, P . S . P . O , and dis 
trict is the same as that of the concerned workman and as 
buch It cannot be said that the address of the concerned 
workman was not stated in Form B Register. It will thus 
appear that two grounds on which MW - 1 had come to the 
conclusion that Shambhu Bouri was an imposter is ill 
founded and the said reasons cannot hold good to hold that 
the concerned workman was an impostor , 

It is the case of the management that Shambhu Bouri 
who was a workman of Dhangar Colllery had left the 
colliery without information and had abandoned his aervices 
but there is absolutely no evidenco in support of the said 
fact, No witness has come forward to say that the said 
Shambhu Bourl had abandoned the servicos and was a 
person different than the concerned workman . In my 
opinion the management has not beon able to establish that 
there was any other Shambhu Bourl who had earlier aban 
doned the services and thereafter the concerned workman 
had entered the services posing himself as Shambhu Bouri. 

It to admited on behalf of the workmen that a Screening 
committee had been constituted to screen the genuine work 
men . MW - 2 was a member convener to the said committed . 
He has stated that Sri G . D . Pandey was also a member of 
the said committee on behalf of the RCMS Union who had 
recorded the statement of the workmco and had examined 
documents . He has proved the report of that committed 
Ext, M -6 . MW - 1 has proved the notes Ext. M -7 which are 
in the writing of Shri G . D . Pandey. On perural of the 
report and the notes Ext. M -6 and M - 7 It will appear that 
the concerned workman had not appeared before the gold 
committee. Thus the findings of the committee does not 
atand a bar against the concerned workman and the manago 
ment cannot say that the committee had declared the con 
cerned workman aº imposter . 

The case of concerned workman is that in 1976 he had fallen 
sick and as he had no quarter he had left for village homo 
where he was getting himself treated . WW - 1 has stated that he 
had attended the Central Hospital Jagjiwan Nagar and hag 
produced the Outdoor Ticket Ext, W - 2 dated 18 - 10 - 76 . Ext. 
W - 3 and W - 3 / 1 aro prescriptions which the concerned work 
man got after he was examined by a private doctor near his 
village. These prescriptions are dated 27 - 16 - 76 and 1- 11 -76 . 


Ext. W - 4 dated 26 - 1-78 is a certificato lyued by Capt. Dr. U . 
S . Chatterjee under whosc treatment the concerned workman 
was . It will appear from Ext. M -4 that the concorned workman 
was under his treatment from 14 - 12 - 76 to 26 - 1 - 78 and that he 
was fit to do his duty he was advised to join his duty from 
27 - 1 - 78 . In the rejoinder to the W . $ . of the workmen filed by 
the management it will appear tbat management was not in 
any position to admit or deny the sickness of the concerned 
workman in the year 1976 . Thug the management had no 
positive material before it to establish the falsity of the illaços 
of the concerned workman and the genuiness of the prescrip 
tions and certificate issued to him . The concerned workman 
and his co - villager have both stated about the illness of the 
concerned workman , Their oral evidence is supportes by the 
prescriptions and the medical certificates. In the above view 
of the matter it appears that the concerned workman was 
sick during the year 1976 and 1977 and was ft to join hig 
duty in January , 1978 . 
It is admitted by the concerned workman that after he became 
gick he left for village without obtaining any permission from 
the Colliery . It will also appear that he had absented for a 
pretty long time. It will appear from the evidence of MW - 1 
that he does not know if there is any Standing Orders of 
Dhansar Colliery but he is in know of the fact that where 
there is no certified standing orders, the model standing 
orders prevails in BCCL . The management has not 
filed any Certified standing orders of Dhangar 
Colliery and as such it appears that there is 
no certificd standing orders and that it is governed by the 
Model Standing Orders. Tho Model standing orders provides 
that when a workman absents without permission for more 
than 10 days, it is misconduct. As such the workman cannot 
be removed from service unless a proceeding is drawn up 
against him specifying the charge and giving him an oppor 
tunity for defending in the said procceding . Admittedly , no 
chargo wag drawn up against the concerned workman for mis 
conduct of absenting for over 10 days without permission MW1 
has stated that there was no publication in the newspaper to 
find out the whereabouts of the concerned workman & as such 
find out the whereabouts of the concerned workman and as 
auch it appears that no notice was issued by the management 
hofore removal of the concerned workman from service . Thus 
from service without any proceeding. It has been held in 
1984 -Lab - IC . 1631 by a Division bench of the Hon ble 
High Court of Judicature at Patna that whether the 
termination of service is brought about by voluntary or 
involuntary action , whether that result is produced by 
overt act or by Operation of the provision of Standing 
Order the termination would be retrenchment within tho 
meaning of S . 2000 since of the fact of termination is only 
relevant, however produced iy Irrelevant for the applicabi 
lity of S . 25 F , Once the termination doce not 
fall in any one of the excepted categories enumerated in S - 2 
(00 ) the termination of service even if it bo according to auto 
matic discharge from service under an agreement or by efflux 
of time or by the default of the workman it would be retronch 
mont attracting the compliance of 5 .25F ( a ) and (b ) of the 
Act . Their Lordships further held that since the termination 
of servico amounting to retrenchment without compliance with 
the provisions of $ .25F renders the termination void ab initio 
and inoperative , it cannot be said that in such a case , the em 
ployee would not be entitled to reinstatement and backwazcu. 
There is no question of granting reinstatement because there 
Is no cessation of service . A mere declaration follows that 
the employee continues to be in service with all consequential 
benefits. As already discussed above it will apocar that the 
termination of tho services of the concerned workman does 
not fall in any one of the exception enumerated in Section 
2 ( 00 ) of the T. D . Act, In view of the above law even the facts 
of ahondonment bv the concerned workman as pronounded 
by the management will be covered under Section 2000 ) of 
the ID . Act and as the provision of Section 25 ( F ) of the 
ID . Art have not heen complied with the service of the con 
cerned workman cannot be terminated and under the law it 
has not been termipated. 

However , it will appear from the W . S . of the concerned 
workman that he had remorted for atuty in Tanuary . 1977 hut 
from the evidence aducer on hehalf of the concerned work 
man it will Apnear that he waq " inder the trnament of the 
Dortor in the vear 1976 - 77 and the doctor had found him 
Ant to regime his duty from 27- 1 -78 and go guich it annettu 
that the concerned workman had not annearer hpfora tha 
mpirarement in TANWATV. 1977 hut had anteared only after 
27 - 1- 78 . Tt will appear from nata 3 of the W . S . of the mana 
gonnent that tho union had ralged the industrial disputo in res 
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-poet- of tho concerned workman in the year 1981, There is 
· no deplal of this fact by the concerned workman . Tho, con 

corned workman has not given any evidenco on to what he 
was doing from 1977 to 1981 when he alleges to have app 
cared in January , 1977 before the management demanding 
work . It appears , therefore , that as he was abgegling so long 
without any permission , the concerned workman should not 
get the wages for the period prior to the raising of the loduo 
trial dispute by the union in the year 1981. 

In yiow of the discussions made above I hold that the 
uction of the management of Dhansar Colliery of M / s . B . C . C . 
Ltd . in not allowing the concerned workman Shri Shambhu 
Bouri to rogumc his duties on his original post with continuity 
of service is not justified . I hold that the concerned workman 
shall bo ontitled to continuo in service from the date of the 
termination of hio sorvices and would get all benefits but ho 
will not be entitled to the wages from the data of his absence 
till January , 1981 and that he would get his duos from the 
month of February , 1981 as admittedly be bad raised indus 
trial dispute in tho month of February , 1981 , 
This is my Award . 

I. N . SINHA , Presiding Officer 


Medical Board op 23 -6 -66 . QA 67-66 the concerned workout 
submited an application to the Manager , ArmA ac of 
Gidi- A collioty praying for light duty as be war udzblo to 
porform the dutics of Main Driver due to the injuries Sus 
tained by him . For about four weeks the managemeat pro 
vided hun with light work and thereafter stopped him from 
work . The concerned workman made representation dated 
25- 8 -66 to the Dy. Supdı. of Collleries of Gidi- A colliery . 
but when no action was taken he again made a representation 
dated 20 - 12 -67 for light duty as well as for payment of his 
outstanding dues. Thereafter the workman mado various re 
presentation to the management for deciding his case which 
Wag pending since a very long time. The management neither 
allowed the concerned workman to roaume his duty nor artan 
ged for his further treatment. As a result he was forced to tako 
treatment privately from the Civil Asstt. Surgson , Sadar Hos 
pital, Hazaribagh and he was operated upon his, left index 
finger and the left little fingor . The Civil Asstt. Surgeon , 
Hazaribagh granted him & certificate dated 25 - 5 - 77 declaring 
the concerned workman fit to perform his normal work . The 
concerned workman again approached the management with 
an application dated 28 -5 - 77 with a prayer for permission to 
join work but he was not allowed to join duty by the manage 
ment Whon no action was taken by the management, the Soc 
retary of the Gidi- A branch of United Coal Workon , Union 
raised an industrial digpute on behalf of the concerned work 
man , The dispute was taken up by ALC ( C ) Hazaribagh for 
conciliation . The conclliațion onded in failure and thercafter 
the present reference was mado . It is submitted that the set 
vices of the concerned workman were dover terminated by tho 
management although he was not allowed to resumo hia 
duties . The managemcat had not issued any chargeabeet or 
show cause notice alleging absonce from duty . The action of 
the management refusing to allow the concerned workman 
to resome his duties after his recovery from the injury was 
neither justified nor lawful. The montion of the word " Ex 
Man Driver " in the schedule to the order of reference does 
not vitiate the order of reference . Under the provisions of 
the Standing Orders of the management no workman con 
be dismissed from service on account of unauthorisod ab 
sence without following the procedure of issuing cbargeshect 
and without holding an enquiry . The workman had 
not received any letter of dismissal from the management 
and the name was not produced before the ALCYC ) during 
the conciliation . It lo further submitted that under workmen s 
compensation Act a disabled workman ja ontitled to pet 1 / 2 
monthly compensation for a period of five years and he is 
entitled to get licht duty in the Coal Industry in case of por 
manent partial disablement. The concertied workman IH CRO 
ablo of performing his duties and in case it is found hy tho 
JARNARoment that he cannot carry out his original duties ho 
should be piven some other job of lighter nature A la the 
practice in the coal industry . On the above fact it le pravrd 
that the reference he decided in favour of the workmen . 


[No. L - 20012 ( 292 ) / 81 -D .HI (A ) ) 
$ . O . 257. - In pursuance of section 17 of the Industria ) 
Diaputce Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Govornmont 
horoby publisbos. the following award of the Contral Govern 
mont Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the industrial 
di puto betwoon tho employers in relation to the manage 
mont of Gidl- A Colliery of Central Coalfeld . Limited , Post 
Otice Gidi- A Distt. Hazaribagh and their workmen , which 
Wag recolved by the Central Government on the 29th Decen 
bar , 1984, 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Rpference No. 109 of 1982 
In tho saatter of Industrial Disputes under $ . 10 (1)(d) of the 

ID, Act , 1847 
PARTIES : 
Employere in relation to the management of Gidi-A Col 

llery of Central Coalfields Limited , Post Office 

Gidi-A , District Hazaribagh and their workmeą . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers - Shri R . S. Murthy, Advo 

cate. 
On behalf of the workma Shri Lalit Burman , Vice 

President, United Coal Workers Union , Dhanbad. 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad , the 2014 Doçember, 1984 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
. cxcrcise of the powers conferred on them under S . 10 ( 1 ) (d ) of 
the ID . Act ., 1947 has raforted the following dispute to this 
Tribunal for adjudication under Ordor No. 1- 200127134 ) 82 
D .ILI( A ), dated , the 16th September, 1982 

SCHEDULE 
. . " Whother the action of the managoment of Gidi- A Col 

liecy of Mtaorg Central Coalfields Limited , Post Office 
Gidi- A , Dlatriat Hazaribagh in refuning omployment 
to Shri Babulal Manjhi No. 2 , Ex. Main Driver is 
justified ? If not , to what relief is the workman con 

cerned . cgtitled ? " 
The case of the workmen is that the concerned workman 
Shri Babula ! Manjhi No. 2 wagi ceployed in Gidi - A colllery 
of CCL @ Main Drive . Hts ideokity card No . in 3 /2444 . 
On 13 - 12-65 while on duty , the concerned workman met with 
an accident in the mind and regeived personal injuries in course 
of and ording out of his omployment, He was under the treat 
ment of the Medical Officer undor the Coliery from 13 - 12 -63. 
Da recovery . be was dircated to appear before the Medical 
Boord op 23- 6 - 66 for Neement of the extent of disablement 
and compensation and accordingly he appearly boote the 


The case of the management is that the order of reference 
itself shows that the concorned workman is an ox -Main Driver 
which means that he ccased to be in the cmployment of the 
management. The concerned workman bas ceased to be in 
the services of Gidi- A colliery and bad not worked since 1966 
The present disputo was raised on 23 - 2 -82 before the ALC ( C ) 
Hazaribagh and no reason has been shown as to why the dis 
pute was not raised during the intervenging period . Thc dla 
pute is over stalo and the dispute is liable to be rcjected on 
that ground alone. No dispute was raised by the concerned 
workman or the union before the management and as such 
there is no valid industrial dispute. It was gtated by the spon 
soring union before the ALCIC ) Hazaribagh during the con 
cillation proceeding that the concerned workman had met with 
an accident on 13 - 12 -65 and was admitted to Naisarai hospital 
of the Coal Mineg Welfare Organisation on that very day and 
dlocharged from the hospital on 22 - 2 -66 with a recommendar 
tion for a light duty til full recovery from the injury of his 
left hand fingers, due to an accident and according to the 
Union the management gave light duty to tho concorned work 
man for 4 few weeks, and thereafter the workmap had been 
stopped from work . The management checked up from tho 
Naiarai hospital and found that Babulai Manjbi bad not 
beon admitted to that hospital as Clainod , The old rccordo, of 
tho Mapagomont of such a long period have not been located 
por under tho rules it right required to be preserved. The mank : 
gotent hay traced out on Order by which the concerned work 
man WM - dismissed from servito on account of long unautho 
rived aboace with acct from 20- 7- 70. A wortman who ab 
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sonts himsclf from duty for a long period without any per yuch the concerned workman cannot do the job of a Main 
mivsion , authorisation or sanctioned leave and exhibits no Driver whical requires to be done by both the hands. It will 
interest in assuming his duty is deemed is have abandoncd his further appear from the certificate of the Doctor Ext. W - 8 
cmployment with the employer and such a person can have gated 25 - ) -77 that the concerned worman was suffering from 
no claim for employment. It appears from the case of the Chronic Ostcomyelities of Proxymal Phylanx of left jodex 
workman itself that thc concerned workman was not fit for finger and middle Phylanx of left little finger as a rosult of 
porforming his duties and as such he cannot claim continu injury which he received sometimes in December, 1965. All 
ance of his employment under the employer. There is no these cvidence cloarly show that the concerned workman had 
condition of employment of the concerned workman that met with an accident in which some of the fingery of his left 
inspite of his not being physically it for performing the dušice, hand were injured . 
he will be entitled to a light job . The management hay elaco 
rate equipped hospital manned by specilists where the con 
cerned workman could have got fręc treatment. There iy al 

It is admitted that the concerned workman had been given 
solutely no reason as to why the concerned workman should 

light work for about a month . The case of the concerned work 
have got himself treated by an outside doctor. On the above 

nian is that his work was stopped by the managenient and 
facts it has beon submitted on behalf of thc inanagement that 

inspite of his several representation for light work he way 
an Award be made in their favour. 

not given any work , It will also appear from the case of tho 

workmen that hç had absented for a very long period sometijnc 
The only point for consideration in this reference is whether after he accident in the year 1965 and that industrial dispute 
tho management was justified in refuging employment to the 

was raised before the ALC ( C ) in the year 1982 . It will also 
concerned workman , 

appcar from the case of the concerned workman that he was 

all along been under the treatment of a Dogior at Hazaribagh 
The management has examined Dy. Chief Personnel Mana and that he had been operated upon several timcg by the doctor 
ger in support of their case . The workmen have examined As will appear from the Medical Certificate Ext . W - 8 . Thus 
two witnesses including the concerned workman and tlic Sec there is no doubt that the concerned workman had absented 
retary of the Union which had sponsored the industrial dis for a very long period . 
pute of the concerned workman . Besides that the management 
has exhibited two documents and the workmen have exhibited 
pine documents in support of their respective cases . 

The case of the management is that as the concerned work . 
It is admitted that the concerned workman Shri Babulal mån absented for a very long period he was dismissed from 
Manjhi No. 2 was working as Man Driver in Gidi- A Colliery . servico on the ground of inisconduct with cliect from 20 - 7 - 70 . 
MW - 1 is working in Argada Area of CCL since April, 1982 Ext. M - 1 „s the said order of dismissal dated 20 - 7 - 70 which 
and as such he was not in a position to say about the facts shows that the concerned workman was continuously absorting 
which happended during the year 1955 when the concerned from duty for a very very long period without permission and 
workman was injured the management has filed Ext. M - 2 dated without satisfactory cause and that he was no longer interested 
23 - 2 - 82 by which the demand was made by the union before in the employment of the colliery and as such under Order 
the ALC ( C ) Hazaribagh for allowing duty to the concerned No. 17 ( i) (ii) on the Certified Standing Orders applicable to the 
workman with immcdiate effect. It 19 stated in this petition Coal Mining Industry of NCDC the said absence was mis 
that the concerned workman had met with an accident on conduct and as such he was dismissed from service . Admittedly , 
13 - 12 - 65 while he was on duty and that he was admitted to no chargegheçt was framed rogarding the misconduct of ab 
Naigarai Hospital on 13 - 12 - 65 and discharged from the hos senting trom duty without permission for more than 10 days 
pital on 22 -2 -66 with a recommendation to give light duty and admittedly no proceeding had been started against the 
till the full recovery of the injury affecting his left hand fin concerned workman . The dismissal of the concerned workınan 
ger due to the accident. It is further stated that the manager for absenting without permission for a long period is a mis 
Argada Inclinc gave the concerned workmun light duty for a conduct which requircy drawing lip of departinental proceed 
few weeks and after that his actendance was stopped without ing after framing charge against the concerned workman , Ag 
any reason and that thercafter several representations wero the management did not frame any charge of misconduct for 
made the facts stated above in Ext. M -2 are not specifically absonting without permission the dismissal order passed vide 
denied cither in the W . S . or in tho evidcoce of MW - 1 . It is Ext. M - 1 was improper and not in accordance with the rules 
stated in para - 5 of the W . S . that the manageincnt has checked 

Tho said dişmissal of the concerned workman has not been 
the registers of Naisarai Hospital and found that Babulal passed as punishment inflicted by way of disciplinary action 
Manjhi had not been admitted to that hospital but the manage as no disciplinary proceeding had been started against the con 
ment has not cared to call for the said papers of the Naisarai cerucd workman for absenting without perinission . The termi 
Hospital to show that the concerned workman had not been nation or dismissal of tho services of the concerned workman 
Injured and was not admitted in the hoypital for treatment. does not fall in any one of the oxception enumerated in 
On the contrary the workmen have filed Ext, W - 2 dated 16 

Section 2 (00 ) of the I. D , Act and as such the said dismissal 
6 -66 which is a letter from the Administrative Officer, Gidi- A or termination will come under the definition of retrenchment 
to the Dy. Supdt. of Collicries Gidi- A . It will appear from this as provided under Section 2 ( 00) of the I. D . Act. It has been 
Jottor that the concerned workman Babulal Manjhi No . 2 along held by their Lordships of Patna High Court in a case reported 
with another were asked to be present before the Medical in Lab . I. C . 1984 P - 1651 that one the termination does not 
Board for Asacssment of compensation on 23 - 6 -66 . This letter fall in any one of the excepted categories enumerated in S . 2 
itself shows that the concerned workman had received inju 

( oo), the termination of service even if it be according to 
ſies and therefore there was the question of assessment of the 

automatic discharge from service under an agreement or by 
compensation to him after the examination of the concerned 

efflux of time or by the default of the workmen it would be 
workman by the Medical Board . WW - 1 who is the concerned retrenchment attracting the compliance of S. 25F ( a ) and ( b ) 
workman bas stated about his accident, injury and his treat of the Act, It is also held by their Lordship that whether the 
ment. He has stated that after about 5 to 6 months he was termination of service is brought about ly operation of the 
sent to the doctor of Bhurkunda Hospital for examination and provisions of the standing orders even then the termination 
that the Doctor told him that he should be given some light would he retrenchment within thr meaning of scction 2 (00 ). 
work . He has further stated that before examination by the Since the fact of termination is only relevant hors- wever is 
Medical Board , he had been given light work for about one produced is irrelevant for the applicability of Section 25F . 
month but afler the examination by the Medical Board the Their Lorishing further held that since the termination of 
management did not give him light work although the concer 

service amounting to retrenchment withont compliance with 
ned workman had applied for it several times . He has also the provisions of Section 25F renders the termination void AB 
stated that after he appeared before the Medical Board , he initin anii inoperative , it cannot ho inid that in such a case th 
was not given any further medical aid by the manager ent the emnlovce woul not be entitle 1 to reinstatement and hack 
and as such he went to Hazaribagh and got himself treated 

wages In mich rare there is no question of grantine reinstate 
by the Clvil Asstt. Surgeon of Sadar Hospital Hazaribagh . 

ment because there is no creation of servise and a mere dec 
MW - 1 has himself stated that the concerned workman is not 

laration is enough that the employee continues to be in service 
phyfically fit ag bis left hand is not working properly and as 

with all consequential benefits. 
1355 GT/84 
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The entire case has been squeezed to a wimple fact whether 
the disazissal of the concerncd workman on the round of 
misconduct for absenting without permison could be done 
without a proceeding drawn up against him for the same. I 
have discussed above that the alleged misconduc : required 
proceeding to be drawn up against the concerned Workman 
and the dismissal for the misconduct without drawing up the 
proceeding was illegal. I have also held above that as the dis 
missal of the concerned workman has not been made after 
holding proper enquiry the vaid order of dismissal of the con 
ceroed workman will be a retrenchment from service under 
Section 2 ( 00 ) of the I. D . Act. Admittedly , the provisions of 
Section 25 ( F ) of the I. D . Act. have not been complied with 
before termination the services of the concemned workman and 
as such the termination of service of the concerned workman 
vido Ext. M - 1 is illegal and not Justified . 


In view of the discussion made above the order of the mana 
gement dismissing the concerned workman from service vide 
Ext. M - 1 with effect from 20 - 7 -70 is not justificil and as there 
is neither dismissul nor termination nor cessation of scivice a 
mero declaration that the concerned workman shall be cn 
titled to continue in service will be enough . I hold therefore, 
that the action of the management of Gidi - A colliery of M / m . 
CCL in refusing employment to the concerned workman is not 
justificd . It will appear from Ext. W - 9 that the concerned 
workman had filed his joining report along with fitness certi 
ficato Ext. W - 8 on 28 - 5 -77 and as such , I hold that the con 
cerned workman should get all the back wages from 25- 8 - 77 
onwards . As the concerned workman was under the treatment 
of the Doctor and was not a position to work till prior to 
28 - 5 - 77 und had not actually worked and had absented from 
duty without permission, the concerned workman will not be 
entitled to any back wages prior to 28 - 5 - 77 . However , as I 
have stated above his services will be treated As continuous 
service . 


its the Act, per thuir Order No. L - 42012 ( 36 ) 781- FCI/ D . 
IVIA ) dared the 15th of March , 1982 read with S. O . No, 
511025121 / 83 dated the 8th of June, 1983 referred tho 
following industrial dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of managoment of Food Corpora 

tion of India in terminating the services of Sarvashri 
Jai Dev Kumar S / Ram Lal and Kishore Chand 
S /o Prabhu Dayal, Watchmen with effect from 
the 30th September , 1979 and 17th l ebruary , 1981 
respectively is justilied ? If not, to what relief are 

the workmen concerned entitled ?" . 
2 . Brief facts of the case, according to the petitioner / 
Workinen , are that they were employed as waswal watchmen 
under the Respdt, Corporation at ita Sangrur Depot and 
had worked for a continued period of more than 240 days 
in the preceding 12 calendar months when their services were 
Yuddenly terminated w . e .f , 13th Sept. 1979 and 17th 
Feb ., 1981 respectively without any notice. They , therefore 
questioned the propriety of the Management s action plead 
ing “ inter- alia " that it wa y violative of the statutory provisions 
of Section 25 - F , 25- G , 25 - H and 23- N of the Industrial Dis 
putes Act, A formal demand was also raised through their 
Union to avoid the terminations but the Respdt. Corpora 
tion did not respond favourably despite the intervention of 
the ALC ( C ) and hence the reference. 

3. Resisting the proceedings , the Respdt, Corporation plead 
ed that the claimant petit onere were permanent member 
volunteers of the Punjab Home Guards, appointed in accor 
dance to the provisions of Section 3 of the Punjab Home 
Guards Act 1947 , that their services have been borrowed 
from the Punjab Home Guards, and that there was no pri 
vity of Contract between them and the Corporation on the 
point of employment. To put in simple works the Cor 
poration denied that the petitioners were its employees who 
could seek a " Reference " on any conditions issue rclating 
to the worhing conditions or terms of employment . 


This is my Award . 


I. N . SINHA , Presiding Officer 
[No. L - 20012 ( 134 ) / 82 -DJIL (A )] 


New Delhi, the 4th January , 1985 


Elaborating its version the Corporatios contended that the 
petitioners were regular members of a para -military force and 
had worked with it on loan hasis on being sponsored by 
their parent department i.e . the Punjab Home Guards ; that 
otherwise also keeping in vicw the fuctuating load of jte 
business activity it was not possible for the Corporation 10 
regularise the services of any Casual-Watcbman . Similarly it 
wao Pronounded that the seivices of the petitioners were 
lawful dispensed with in view of the diminishing nature 
of its work load . 


S .O . 258 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following uward of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Chandigarh in the indirstrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Pood Corporation of India , and their workmen which was 
rcocived by the Central Government on the 27th December , 
1984 . 
BEFORE SHRI T. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER . 
CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 
Case No. I.D . 147 of 1983 (N . Delhi) 17 of 1983 Chd. 
PARTIES : 
Employers in relation to the Managemont of Food Cor 

poration of India , 


5 . Meanwhile the Central Govt . referred the follomiing 12 
other similar disputea also to this Triblinal for adjudication : 
1. 26 /83 Arjan Singh & Others Order No. L - 42012 /20 /81 
Vs. FCI 

FCI/ D . TV ( A ) dated th 

7th Jan., 1982 . 
2 . 20 /83 Malkiat Singh & Order No . L - 42012 (25) /81 
Others Vs. FCI 

D . IV ( A ) dated the 19th 
Feb ., 1982 


3 . 23/83 Kalu Ram & Others 

Vs. FCI 


Order No. L -42012/ 28 /81 .- D 

TV ( A ) dated the 31st March . 
1982 . 


AND 
Their Workmen . — Jai Dev Kumar and Others. 


APPEARANCES : 


For the Employer. — S /Shri Gurdas Ram and Ram 

Kishan, 
, Fo the Workmen . - Shri Pawan Kumar Singla. 
ACTIVITY : Food Corporation of India STATE ; Punjab 

AWARD 
Dated , the 2nd November, 1984 


4 . 51 /83 Mahesh Kumar & Order No. L - 42011 /21 /82 . 
Others Vs. FCI 

FCID . IV (A ) dated the 

28th Jan ., 1983. 
5 . 52 /83 Gulzar Mohd. & Order No . L - 42012 /29/ 81 - 
Others Vs . FCI 

FCI/ D . IV ( A ) dated the 

11th of March , 1982. 
6 . $ 3 /83 Mithu Singh & Order No . L -42012 /22 /81 
Others Vs. FCI 

FCI- D . IV ( A ) dated the 

21st April, 1982, 
7 . 55/83 Kaka Singh & Others Order No. L -42012 / 18 /81 
Vs . FCI 

FCI- D . IV ( A ) dated the 

12th Jan , 1982 . - 
8 . 56 /83 Sukhdev Singh & Order No. L - 42012 /19 /81 
Others Vs. FCJ 

FCI D . IV ( A ) dated the 
25th Jan ., 1982 . 


The Central Government, Ministry of Labour, in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the ladustrial Disputes Act, 1947 , hereinafter referred to 


Hirt II - 


3 ( ii ) 


- 


- 


- 


9. 57 /83 Wazir Chand & 

Others Vs. FCI 


$ 175 til 16 :34 
- - - - - - - 

. . . 
Order No . L -42012 /8 /82-FCI 

D . IV ( A ) dated 28 June 
1982 . 
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relationship of " Master and Servant" between the partice 
and that the Resput. Corporation was not only their 
Employer but haul also effective control on their day - to -day 
working for all intents and purposes. 


10 . 58 /83 Narain Singh & 

Others Vs . FCI 


11 . 134 /83 Jila Singh & Others 

Vs. FCI 


Order No. L -42012 /9 /82 -FCI 

D . IV (A ) dated the 28th 

Jutie , 1982 . 
Order No. L - 42012 /12181 
FCI- D , TV ( A ) dated 13th 

August, 1981. 
Order No. L -42012 /22 /81 

FCI- D . IVA ) dated the 
3rd August , 1983. 


12 . 151/ 84 Pradeep Kumar 

& Others Vs. FCI 


12 . I, thereforç , feel that it would be an unwarranted 
duplication to deal with the aforesiid correspondence bet 
ween he parties for reopening the issue, more so when the 
testimony of the Home Guards District Commander Amrik 
Singh Ex . w2 Completely demolishes the theory of potitioners 
alleged deployment on deputation with the Rcspdt. Corpora 
tion . As a matter of fact, his statement was very elaborato 
and to the point to show that the Home Guards do not 
heep any permanent or regularly salaried voluntiers ; rather 
they coroll ordinary volunteers from different walks of 
life and Organisations working under the control of the 
State and Central Govt. or Autonomous bodies, who are 
then galvanised into semi disciplined force and im 
parted train ng in the up -keep and use of Arma; whenever 
any Public Organisation or Public Utility Service requires , 
they depute such volunteers op outside duties; Obviously 
the borrowing Organisation pays them the duty charges even 
though they keep on drawing their usual salary and allow 
ances from their parent Departments also i. e. where they 
are permanently employed . 


6 . Since common questions of fact and law were involved 
in all these cases, therefore , 16 avoid any apprehension of 
conflict in findings , multiplicity of proceedings and undus 
financial strains on the parties, on their recorded request , 
1 consolidated them all in the instant matter of Jai Dev 
Kumar and another for a common adjudication as per my 
order dated 20 - 2 - 1984. Obviously , this Award shull hold valid 
for all these References . 

7 . In support of iheir respective versions both the parties 
adduced verbal as well as documentary evidence which I 
have carefully persed and heard hem . On behalf of the 
Kenput. Corporation (Mat . gement ) , Validity of the reference 
was challenged because according to it tho petitioners were 
permanent employees of the Punjab Home ( uardia, though 
for the time beng they were " Casuals" and did not qualify 
to be called as “ Workmen " . To be precise , the Corporation 
questioned the bounds of Master servant relationship bet 
ween the partics and contended that the petitioners were 
not such type of employecs whose services disputes could 
be referred to the Tribunal . 


13 . To put in other words , thc Home Quards act only 
a link agency , of course it also pays thcm certain allowances 
and retains a sort of statutory control to recall them at any 
time for call-out duties , training and parades etc ; but it 
never issumes the powers and pedestal of an Employer. 


14 . In our case the petitioners were not cmployecs of 
any outside Organisation ; they were enrolled with the Home 
Guards HA Volunteers and deployed to work as Casual 
Watchmn under the Resput. Corporation on latter s requisi 
tion . For all intents and purposes they were working for , 
and under its control on whole time basis and were being 
paid by it. It is an entirely different thing that by virtuo 
of the enabling provisions of the Punjab Honne Guards Act 
1947, they could be, fecalled by the Home Guards for any 
emergency duty copected with the maintenance of law and 
order ; as also for usual parades and training etc , but even 
for such period, the puyment of their usual wages was the 
liability of the Corporation . 


8 . I am afraid , the entire effort of tho Corporation to 
wrigglc out of the Tribunul s jurisdiction is misconceived . 
Without going into any unnecessarily laboured examination 
of the later part of the contention , it would suffice to record 
that the definition of " Workman " laid down in Section 
2 (s ) of the Act is wide enough to include in its umbit even 
the Casual work -force . For my views I drawn support from 
the ratio of the cuses of pilot pen Company ( Ind . ) Pvt . 
Ltd . Vs . Presiding Officer Additional Labour Court 1971 ( 1 ) 
LIJ 241, And Cror .pton Engg . Co . (Madrus ) P . Ltd . Vs. 
Additional Labour Court Madras 1975 ( 1 ) LL 207 . 

9 . Similarly there is no force in the subinission that there 
wag any lack of privity hetween the parties i. e . the bonds 
of Master and Servant. It was argued that the petitioners 
were employees of the Punjab Home Guards and working 
under it on loan / deputation basis . The proposition was 
sought to be supported by the testimony of MWI Sh , Rani 
Kishan Dy. Manyer ( IR ) . 

10 . Il may not be out of context to mention here that 
the same very question was involved in yet another dispute 
between the Respondent Corporation and a number of its 
employees viz ; Labh Singh and others on their demand for 
regularisation of their services on the cadre strength of 
Chowkidars . The said dispute was also referred to this 
Tribunal by the A propriate Goverament per their Order 
No. 1 - 42011 ( 24 ) /81- FCI. D . IV ( A ) dated the Xth of May . 
1982 read with S . O . No. S - 11025 ( 2 ) /83 dated the 8th of 
funt. 1983 . The same very Union represented the Workmen 
in that case also and both the partics had filed a number 
106 comments including some interest Correspondence and 

letters exchanged between the Respondent Corporation 
, and senior Officers of the Punjah Home Gaurds. A joint 
representation was thus , made before me by the parties on 
9 - 5 -84 tv spare theny from the ordeal of reproducing copies 
of that bulky correspondence . it was further uprced that the 
Sainc very documents may be considered jor deciding the 
point in is lie in this case also , 


15. It was argued that since thc pctitioncrs were not 
sponsored hy the Employment Exchange , thereafter thoy 
could not be accepted by the Corporation as its cmployces. 
I am not impressed with the logic primarily because on 
the Corporation s own showing the petitioners were only 
" Casualg" and were not recruited on rezilar basis. The other 
ringle is that the Employment Exchange is just a source or 
mediuni of recruitment and it any Employer by passcs it , 
he may be called upon to explain the lapse hut ipso 
facto it would not moun that the person employed by 
him was not his employec . It is besides the point Sec . 20 ) 
read with 3 ( d ) of the Employment Exchange ( Compulsory 
Notification of Vacancies ) Act , 1939 exempts the petitioners 
Category from the exercise . 


16 . I, theroſore, repell the Respdt. objection and hold 
that there was a relationship of Master and Servant it, 
Employer and employee ; between hc patries und that the 
petitioners being " Workmen " within the province of Sec 
tion 218 ) of the Act were eligible 10 the raise a demand 
connected with the terms and conditions of their service 
( Terminations in the instant case ) and , as such , the Ap 
propriate Government was also competent to seek judicial 
adjudication of their rights under Section 10 of the Act. 


17 . That directly confronts the Tribunal with the crucial 
issue contained in the terms of reference as to whether or 
not the Management s action in terminating thc pctitioner s 
service was justified . It may be interesting to note that 
despite a specific , averment and assertion in the Claim - state 
ment that the Management had disengaged them without 
complying with the statutory requirements of Section 23 - F , 
25- G , 25 - H and 25- N there was no categorical deniul either 
in the written stateinent or by way of evidence that they had 
put in more than it year s continuous service as defined by 


11 . The said Reference of Labh Singh and Oihers has 
since been decided and the relevant Award dated 29 - 9 - 84 
has also been slibmitted 10 the Amanpriate Government 
with the finding that there was a mieining [ul and substantial 
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Bu lding . P . O . Jharia , Dist. Dhanbad ( Bihar ) ... . . 

Complainant. 


M /s . The Tata Jron and Steel Company Limited through 

the Director of Collieres (lb ) , M /s. Tisco . Ltd ., 
P . O . Jamadoba , Distt. Dhanbad, . . . . Opp. Party , 


Şoction 25 - B by the time of impunged terminations. How 
cver from the cross -examination of the Union Secretary 
P . K . Singla WW1 and the tenure - chart attached with the 
Claim Statement , it appears that the following workmen 
( amongst the petitioners ) has not yet put in the qualifying 
service of 240 days within the 12 calendar months by the 
time of their terminations so as to be entitled for the ter 
minal benefits : 

1. Sarbjit Singh S /o Shri Jai Gopal. 
2 . Jagdish Chand S /a Sh. Piara Lal 
3. Gulshan Kumar S /o Sb . Dayal Dass 
4 . Surinder Singh S /o Shri Jagjit Singh 
5. Daljit Kumar S / o Sh . Shanti Sarup 
6 . Surinder Singh S / o Sh . Dharam Singh 
7 . Prein Kumar S / o Sh . Kishore Lal 
8 . Bhahadur Singh S / o Sh . Bhag Singh 
9 . Ashok Kumar Singla S / o Sh , Jamna Dass Singla 
10 . Pardeep Kumar Singla S / o Sh . Jamna Dags Singla . 


APPEARANCES : 
On behalf of the complainant - - : - Shri B . N . Sharma, 

Joint General Secretary , Janata Mazdoor Sangh . 
On behalf of the Opp . Party — : — Shri S.S. Mukherjec, 

Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 


Dated, Dhanbad , the 19th Dec, 84 . 

AWARD 
The complainant has been dismissed from scrvice with 
arising out of Rcterence No. 11 of 1981 filed by Shri Kbudi 
Ram Gorain , Miner . 


18 . I need not over - emphasis the implications of " rctronchi 
ment" amplified by their Lordships in the cases of the State 
Bank of India Vs. N . Sundramony ( 1976 ) I, S . C . cases 
822 and Mohan Lal Vs. Bharat Electronics Ltd . ( 1981 ) 
3 S .: C . cases 225 wherein it was held that a termination 
in violation of the bencfits envisaged urder Chapter VA 
of the Act would be decmed to be void ab -inito ; and it 
goes without saying that the provisions of Section 25 - J of 
the Act over -ridc everything contained to the contrary in 
any other Enactment, Rule , Regulation , or Standing Orders 
etc . One, therefore , cannot resinst the inference that except 
for tbo aforcsaid Sarbjit Singh and nine nthers , named in 
th : preceding para , the petitioners were wiongly disongaged . 


The complainant has been dismissed from service with 
cifeet from 27- 7 - 82 under Clause 19 ( 2 ) of the Certified 
Standing Orders of the Opp . Party . It is stated that he was 
dismissed during the pendency of Reterence No. 11 of 1981 
In wh . ch the complainant and , the Opp . Party wore concer 
ned . It is submitted that the action of the employer is in 
violation of the Section 33 of the I. D . Act, 1947 as no 
approval was obtained from the Tribunal which was obliga 
tory on the part of the Opp . Party and as such # prayer ig 
mude that the sad order of dismissal be set aside and he 
may be reinstated with full hack wages with all other benefits. 


19. Accordingly , I return my Award in their favour with 
a direction to the Management to proceed on the assumption 
that they were still in its contimous service with all tho 
attendant benefits; though , for the limited purpose of back 
wages they would be deemed to be in continuous service , 
only from the date of their respective Reference . Similarly 
keeping in view the Spirit and philosophy of Section 25 - H 
of the Act the aforesaid Sarbjit Singh and nine others shall 
be given preferential treatment in the mattor of now recruit 
ment of the subordinate ataff. 


The Opp . Party filed a prelimioary objection that the 
complaint under Section 33 % of the I. D . Act was not main 
tainable us there has been no violation of the provisions of 
Sect on 33 of the I. D . Act. The complainant was not a 
a workman concernod in Reference No. 11 of 1981 which 
had already been disposed off. The said reference related 
to the dispute arising out of the termination of the services 
of Shri Sheabuhal Mahato and as such the complainant 
cannot be considered as workman concerncd rclating to 
the dispute arising out of the termination of services of 
Sheobabal Mahato . As the complainant was not concerned 
in Reference No . 11 of 1981 there was no question of taking 
of approval of the Tribunal under Section 33 (2 ) ( B ) of 
the ID . Act. 


Chandigarh . 
Dated : 2-11-84. 

I. P . VASISHTH , Presiding Officer 
[No. L -42012(36 ) /31- FCI/ D . IV (A ) /D . V ] 


The case proceeded for hearing of the objection on , the 
preliminary point raised on behalf of the Opp. Party and 
serveral adjournments were granted for hearing thc same. 
On 10- 12-84 the complainant filed a pet tion praying for 
withdrawal of the complajot case as he has to seek more 
effective remedy . In view of the fact that the complainant 
himself does not intend to proceed with this complaint and 
prays for withdrawal, the complaint petition is dismissed 
on withdrawal. 

I. N . SINHA , Presiding Officer , 
INo. I.-20025( 1 ) |84D . III ( A ) ] 


New Delhi, the 5th January , 1985 
S . O . 259 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispute , Act, 1947 ( 14 of 1947), tho Central Government 
hireby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in respect of a 
complaint under Scction 33A of the said Act ſiled by Shri 
Khud Ram Gorai. Minor Of TISCO s 6 & 7 rits Jamadoba 
Collicry, which was received by tho Central Government on 
the 27th December , 1984 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL (No. 2 ) AT DHANBAD . 

Complaint No. 1 of 1983 


S . O . 260 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
nient Industrial Tribunal, Jahalpur in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Sasti Colliery , Western Coalfields Ltd ., D stt. Chandrapur 
(MS) and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 1st January , 1985. 


In the matter of an Application undlor Soction 33 - A of the 

I. D . Act., 1947 . 
( Arising out of Reference No. 11 of 1981). 


AFFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
NAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 

Case No. CGIT /LC ( R ) ( 71 ) of 1982 


PARTIES : 


PARTIES : 
Sri Khudi Rom Gorai. Miner of Ms. Tisco s 6 & 7 Pils, 

Jamadohu Colliery ., Clo Sri B . N . Sharma, Joint 
General Secretary , Janata Mazdoor Sangh . Vihar 


Employers in relation to the management of Sayti 

Colliery . Western Coalfields Limited , District Cban 
drapur ( M . $ . ) and their workmen , Shri Gogai Ghuloo 
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Store Mazdoor, represented through the President, Since the management did not change nis date of birth , the 
Maharashtra Colliery Workers Union , Ballarpur, 

workman win ihe help of the union known as the Maha 
District Chandrapur ( M . S . ) 

rashtra Colliery Workers Union , Ballarpur , l aised this 

( 18pute . 
APPEARANCES : 

4 . Accoding to the management, the workman under Mines 

Rults 48, 51, 77 , 77A (2 ) is required 10 g ve his date of 
For Union - Shri D . P. Kawadkar , Presideut. 

birth at the uime of catering into service . This was entered 
For Management - Shri P . S. Nair, Advocate , and Shri 

in rorm B Register , The aule of birth thus recorded was 
Balbir Singh . 

61h of March , 1930 . The workman became a member of 

the coal Mines Provident Fund . His aate of birth is re 
INDUSTRY : Coal M ning DISTRICT : Chandrapur 

corded in Form A Register Daintuined at the office of 

Regional Commissioner , Coal Mines Provident Fund , was 
( M .S . ) 

6th of March , 1930 . Subsequently , a new Form B was 

introduced in the Collery and again the Jatc of birth of 
AWARD 

the workman had to be recorded . This time also it is 

alleged that Gosai gave his date of birth as 6 - 3 - 1930 . This 
Dated , 21st December, 1984 

date of birth had been there on the record for the last 26 
The Central Government in exercise of its powers under 

years and the workman now wantea to have it changed on 

ihe basis of a certificate produced from 
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred 

Civil Surgeon , 
the following question for adjuclication , vide Notification No . 

According to the management, the Civil Surgeon has not 
L - 18011 ( 2 ) / 82 - D . IV ( B ) dated 8th December , 1982 : - - 

disclosed the reasons for arriving at the conclusions as to 

the age of the workman ; that he had nor riven any reasons 
" Keeping in vicw the provision of Certified Standing 

and basis for determining the uge ; and that he had not per 
Orders whether the action of the management of 

formed the Ossificat.on test. Thereforc, such a certificate 
Messrs Western Coalfields Limited , Post Office 

could not be relied upon in the face of the declarations 
Ballarpur District Chandrapur (Maharashtra ) in 

made by the applicant himself in Forms A and B Registers . 

It was then contended by the management that the Standing 
relation to Sasti Colliery of Sub -Area No. 4 Wardha 
Valley Area in refusing to change the date of birth 

Orders under which the workman sought to have his date of 

birth altered was ineffective in as much as it was in cxcess 
of Gosai Ghuloo , Store Mazdoor is justified ? If 
not, to what relief is the workman concerned en : 

· of the powers given under the Industrial Employment ( Stand 
titled ? " 

ing Orders ) Act, 1946 (hereinafter called the Act ) . 

5 . The Act was enacted with an object to bring unifor 
2 . Two points arise for consideration in this case , the 

mity in the Stunding Orders provid .ng for the matters enu 
first being as to the right of the workman to have his date 

perated in the Schedule to the Act. Its preamble indicates 
of birth altered or corrected in terms of the Standing Orders 

inat it was considered expedient to require employers i11 
by production of a cerlificate from the Civil Surgeon ; and 

industrial estabi.shments to deline with suficient precision 
secondly the question about the correctness of the date of 

toc conditionly ot cmployment under them . The Act ex 
birih of the workman . 

tended to whole of India . We are concerned with an esta 

blishment in the State of Maharashtra . The present esta 
3 . The workman , Gosai Ghuloo , joined the service of blishnicat is under the control of the Central Government 
Wardha Valley Western Coalfields Limited on or about and it is not disputed that the provis. ons of this Act will not 
7 -6 - 1956 . The date of birth recorded at thic time of his be excluded under Section 3 of the Act . The management 
entry into service was 6th of March , 1930 . The workman is required to submit Draft Standing Orders, which aro to 
is wholly illitcrute . On 30 - 11 - 1979 he got himself medi be certificd under the Act . The Certifying Officer bees that 
cally examined from Civil Surgcon , Chandrapur and submit the draft Standing Orders are in conformity with the pro 
ted a certificate that he was 44 years old on that day . On visions of the Act. Then the Certifying Officer or the Ap 
tho bas s of this certificate , ho requested the management to pellate Authority would adjudicatc upon the fairness or 
make necessary change in his date of birth . According to reasonableness of the Standing Orders. Thereafter, the 
the workman , nothing was done and , therefore , he approa Standing Orders are certified . The managemeit becomes 
ched the Manager , Şasti Colliery in about January , 1981 and liable for penalty under the provisions of the Act if the 
the Manager told him to submit a fresh certificate of age above is not done . The Schedule to the Act mentions ter 
from the Civil Surgeon , Chandrapur. The workman there mination of employment as one of the items on which the 
fore , approached the Civil Surgeon on 21- 1 - 1981 and after Standing Orders could be made . But to start with there 
examination by Dr. Sayed Qamaruddin , the Civil Surgeon was no specific entry in the Schedulç requir ng the Standing 
at that time, gave a certificate which gave out the age of Orders to be framed as regards age of retirement. By 
the workman as 46 years when he had been examined . The Entry No. 11 matters which may be prescribed could also 
workman ihen approached the Management for a change of be matters for which the Standing Orders had to be made. 
his date of birth . This was sought to be done under Stand By prescribing is meant prescribing by rules . The Indus 
ing Order No. 9 ( F )( 1 ) which rerds as under - 

trial Employment Stand ng Orders ) Central Rules , 1946 

werç amended and by rule 10 - B additional matters to be 
" No, 9 ( f )( 1 )- - Termination of services. The services of provided in the Standing Orders relating to industrial esta 

ady workman will alac be terminated for the follow bl shments included the age of retirement. I had earlier by 
ing reagons - - 

an order dated 16 - 4 - 1984 taken the view that the matters 

in the Standing Orders such as the alteration of age or 
( 1 ) The workman will be discharged by way of relire 

rectification of the age by the workgan by production of 
ment from services on reaching the age of 60 a certificate of age from the Civil Surgeon in the district 
yoare provided the management, at any t me after 

. were not matters in excess of the Act or the Schedulc And 
completion of 55 years of age , may send any A Standing Order laying down such a provision was valid 
workman for medical examination by Colliery and competerit. It was indicated in my order that if the 
Doctor and in case . a workman is found unfit . entry indicated a thing to be done it indeed included all 
be may be discharged from service by way of those things which were attendant on it And which if 
retirement. However, the workman has an option not considered to be included , would tend to curtajl the 
to obtain with in a period of one month a second 

scope of the thing prescribed . When the Standing Order 
opinion from the Civil Surgeon of the District , 

prescribed how the superannuating age was to be determined , 
whoso decision shall be final, 

it was not a matter extraneous to the entry that a work 
The age recorded in C . M . P . F . record shall be authen . 

man after adducing certain evidence also required the manage 
tic , unloss the worker gets it omended by pro 

ment to rectify his date of birth . If it werc not so , it was 

possible for the management to defeat the entries by various 
ducing any of the following evidences : 

ways and hy preventing the illiterate labour to reach upto 
(2 ) Extract from the birth register. 

the age of superannuation . The Standing Order providing 

for alteration of the retiring age was, therefore, valid and 
(b ) School Leaving Certificatç. 

not in excess of the provisions of the Act and governed tho 

rights of the labour and the manageinent. It cannot be 
(c ) a Certificate of age from the Civil Surgeon of the anid that the workman had no right to bave hiq date of 
district." 

birth amended . 
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6 . I hold that the Standing Orders validly provided for 
the amendment of the age . The relevant Standing Orders 
require that the date of birth could be amended by produc 
ing any of the following evidence : - 

(a ) Extract of the Birth Register . 
(b ) School Leaving Certificate. 
(c ) a Certificate of age from the Civil Surgeon of the 

district. 


The workman Gosai is wholly lliterate and the question 
of School Leaving Certificate does not arise in this case . 
It is also difficult to belive thai Bis date of birth would be 
recorded anywhere and he could obtain the extract from the 
Birth Reg ster . The only evidence that he could produce 
was a certificate of age from the Civil Surgeon of the district 
and this he has done in this case . Unless I have very strong 
evidence to disbelieve such a certificate it would be wholly 
aga nst the spirit of the Standing Orders, to reject this piece 
Of evidence . I would , therefore , proceed to examine the 
evidence in this case to find out whether the other evidence in 
such as completely outways the cei tificate given by the Civil 
Surgeon of the d strict for determining the age of the work 
inan . 


eruicace given by him must be rejected . After all the 
nge could noi be üsceltained with precision by any Civil 
Suigeon even after Osslication tests or all the test that the 
medical science knows. It will in any case be an estimate 
and it is in the bass of the expert s estimate that the 
Doctor bad given the certificate . Ihe Standing Orders re 
quire such a Certiicale and ill the circumstances of the case 
I think the workmail lias uischarged the burden of pioving 
the validity of the certificate . It cannot be said that the 
Civil Surgeons vertiicate was take one or was not based on 
a scientuic examination vi the worknian . The certificate 
has , therefore, to be accepted . It is i case where the wrong 
date of birth had been recorded and the workman was given 
the rigat io have ſ amended by producing such evidence 
as was required by the relevan Standing Order . The Col 
liery s Medical Officer was not asheu in determine the age 
of the applicant but merely required ti) find out whether 
the workman was tit or not. He had gone beyond the 
quarry if he had made any observations as to the age of 
the applicani. No weight could be given to Company s 
Medical Exam nation when the Medical Oficer casually 
mentions about the age of the workman . I am , therefore , 
clearly of the opinion that the Civil Surgeon s Certificate 
ought to be accepted and on the basis of such certificate 
ille age of the workman duly amended . If the management 
feels that such provision in the Standing Orders should not 
be made it is open to them to apply to deletion of such 
proivsions. But as long as the Standing Orders remain the 
worken have a right to have in age amended by pro 
ducing the type of evidence the Standling Orders require . 


ORDER 


7 . The management strongly rclits on the date of birth 
in Form B Register . A photo stat copy of the entry in 
the register in Form B had been produced . The original 
was also brought in the Court. The witness who proved 
this entry was unable to say in whose hand -writing the entry 
was . Obviously , the entry had not been inade by him . At 
the tinie of entry into service the workman was keen to 
get employment and do not know what was written in the 
coluinn of the age . In any case it is for such eventualities 
that the provision was made for correction of the date of 
birth in the Standing Orders . Not much could be made of 
the fact that such entry had remained unchallenged for a 
number of years. The workman clearly explained that he 
realised the importance of the date of b rth when he found 
some of his colleagues getting it amended and when he had 
been given proper evidence in this regard . This could be 
believe. In his evidence the workman has slated that the 
clerk concerned who noted down his age had estimated ihe 
age and filled in the relevant column. 


I, therefore , render this award and direct that the manage 
inent should accept the later Civil Surgeon s certificate pro 
cuced by the workman and annend his date of birth accord 
ingly . There shall be no order as to costs. 
Dated : 21- 12 - 1984. 

K . K . DUBE , Presiding Officer 
[No. L - 18011 (2 )( 82 -D .IV ( B )] 


8 . Similar is the situation in Form A Register kept with 
the Regional Commissioner , Coal Mines Proy . deni Fund . 
The dale given there is the same as . given in Form A Regis 
ter . Persons who had made these entries cannot be made 
available to prove that it was the workman who had declared 
the age before signing or before aflis ng the ihumb impres 
sions. Being illiterate , a presumption cannot be drawn against 
the workman and it canunt be taken for granied That the 
workman had given the date hoelf 25 asserted by the 
management. The estimates made at the time of eniry 
into serv ce are not clinching enough to oulway the Civil 
Surgeon s Certificate in the circumstances of the case . . 


New Delhi, the 7th January, 1985 
S . O . 261. - ]n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation in the manage 
ment of Nudh hurlee Colliery of N / ;. Bhurat Coking Coal 
? imited, and their workmen , wiich was received by the 
Central Government on the 4th January , 1985 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNVIENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


Reference No. 67 of 1984 
In the maiter of Industrial Uisputes under Section 10 

( 1 )( d ) of the I. D . Act , 1947 . 


PARTIES : 
Employers in relation to the iranagement of Nudkhurkee 

Colliery of M / s . Bharat Cokin Coal. Limited 
and their workmen . 


APPEARANCES : 


9 . It was then pointed out by the management that they 
had sought to make enquiries from he Sarronch , Gram 
Panchayat, Sasti Village regarding iku cate of birth of 
Gosai Guloo and he had confirmed the date of birth as 
6 - 9 - 1930 . Sarpanch has not been camines and we do not 
know the bass on which such assertion was made . This 
cvidenc : can hardly be relied on . We then come to him 
evidence of the certificate pinduced by the Civil Surgeon 
of the district. li is curicndeil ihat no PUSO! have been 
giren by the Civil Suigeon for arriving ui a part cular con 
clusion as to the age w the workorun . The Civil Suiscon 
has been examined as a witness and he has given the basis 
as to how he reached to the conclusion . The certificate was 
not go ng the record all the reasons. It is not required . 
When he was in witne- s box he could be skej zryching 
relevant to the matter . It was not necessary that the ossi 
fication test should be done in every case . It is for the 
Certifying Officer to take the requisite test for confirming 
his opin on . Moreover Onsification tests are very useful at 
the lower ages when tusion in taiing place of ihe hones . 
It can hardly serve any { lseful purpose when the man was 
of sufhciently advance age . The Civil Surgeon had given 
the guide lines on the basis of vlic to conducied the 
examinat on . The Civil Surgeon Correctiy stated that the 
estimation made by him could be subitdi 1031 tor of 
4 to 5 years plus or minus, but this does not me.! ) that the 


On behalf of the employers- --Shri B . Toshi, Advoate. 
On behalf of the workmen - Shri B . Lal, Advocate & 

Shri D . K . Verma, Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dated , Dhanbad , the 31st December , 1984 

AWARD 


l be Government of Indiit in die Ministry of Labour of 
Rehabilitation in . ( xercise of the powers conferıcd on them 
under Section 1011 ] Of the 11) Act . 1947 has ietericit 
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the following dispute to this Tribunal for adjudication under 
Order No. L - 20012 (220 ) / 84 -DJILA ), dated , the 25th Sept., 
1984 . 


THE SCHEDULE 


“ Whether the action of the management of Nuckburkee 

Colliery of M / s . Bhaiat Coking Coal Limited in 
putting Shri Hari Nayak , a permanent Overburden 
Remover as badii* Overburden Remover wiihout 
proving his misconduct, is justified ? If not, to what 
relief the workman is entitled ? " 


Ext. W - 2 dated 8 - 10 - 84 shows that the management consi 
dered the case of ine concerned workman regarding putting 
his name in badli live and allowed him to resume his duty 
with immediate effect with û warning that such act should 
not be repeated in future. It furtncr shows that the nianage 
ment treated the period of idleness to the date of reporting 
of the concerned workman on duty as dies non . MW - 1 has 
stated that when the concerned workman reported tor auty 
in 1984 he was given work is permanent worker . It has 
been admitted during the course of argument that the con 
cerned workman has resunied his duty as a permanent 
worker after an order passed vide Exi. V - 2 . It will there 
fore appear clear that the concerned workman has resunied 
his duty as a permanent Overburden Remover after 8 - 10 .84 . 
Now main grievance of the concerned workman is that he 
should be paid the wagey for the period of idleness when 
he was kept in badli list and was given no worke 


The case of the workmen is that the concerned workman 
Shri Hari Nayak who was working as Cierourden Remover 
went on leave from 28 - 9 -83 10 5 . 10 - 83 and resumed his 
duty on 6 - 10 - 83 . On 7 - 10 - 83 he was sick and could not 
attend his duty . He continued to be sick upto 14 - 11 - 83 and 
was being treated at Katras where he was staying with his 
relation as there was nobody to look after nim in Nudkhur 
kee Colliery . When on 15 - 11 -83 the concerned workman 
reported for duty after being medically fit he was informed 
by the management that he has lost his lien on the perma 
nent job as he could not join his duty after availing of leave 
form 28 - 9 - 83 to 5 - 10 - 83. The concerned workman explained 
to the management that he had reportel for his duty after 
availing his leave on 6 - 10 - 83 and such there was no question 
of losing lien on his permanent job and treating him as 
badli workman . The management did not allow the concer 
ned workman to work with effect from 15 - 11 -83 without any 
valid reason . Thereafter an Industrial dispute was raised by 
the union on behalf of the concerned workman against the 
order of the management keeping him on badli list. During 
the pendency of the dispute the management has already 
rescinded their order keeping the concerned workman on 
badli list but the management inforined the concerned work 
man that the would not be entitled to any wages for the 
idle period when he could not be given work . It is submitted 
on behalf of the concerned workman that the action of the 
management keeping him on hadli list was unjustified and 
that he was entitled to wages and other benefits for the 
period he was not given work . 


In order to decide whether the concerned workman is en 
titled to the wages for ihe idle period, it has to he examined 
whether the original order of the management passed in Ext . 
W -4 dared 3 - 11- 83 vas justified Ext. W - 4 dated 3 - 11 -83 is 
the order ommunicated to the concerned workman by the 
management. This Ext. W -4 may be read along with its 
correction vide Ext. M - 1 dated 8 - 11- 83 issued by the manage 
ment to the concerned workinan . It will appear from Ext. 
W - 4 that the sanctioned leave from 18 - 9 -83 to 5 - 10 - 83 
granted to the concerned . workman expired and he was to 
join on 6 - 10 - 83 . In Ext. W - 4 it is stated that as the work 
man did not report for duty nor senı any intination or appli. 
cation for extension of leave , the concerned workman lose 
lien on his appointment under Clause 10 ( F ) of lhe Certified 
Standing Orders of the colliery applicable to him and accor 
dingly his name was put in badli list with immediate effect. 
By Ext. M - 1 correction was made in Exi. W - 4 to the effect 
was put on the badli list froin 6 - 1000 - 83 when in fact he 
was present on 6 - 10 -83 and was on sick leave for 7- 10 - 83 
and that since 8 - 10 - 83 he was absenting without any intima 
tion or permission . From para - 3 and 4 of the W . S . of the 
management it will appear that the name of the concerned 
workman was kept on the badli list from 11 - 11 - 83 


Ext. W - 4 is the orig. nal order by which the concerned 
workman was put on badli list. It will appear as the con 
cerned workman did not report for duties after more than 
10 days of his leave / extended leave the management dealt 
with his case under Clause 10 ( F ) of the Certified standing 
Orders of the colliery and the concerned workman lost lien 
on his appointment and was put on badli list. Ext. M - 2 is 
the Certified Standing orders of the Nudkhurkee Colliery . 
Clause 10 ( F ) provides “ If a workman remains absent beyond 
the period of leave original granted or subsequently extended , 
be shall lose lien on his appointment unless he 


(a) returns within 10 days of expiry of expiry of his 

leave ; and 


The case of the management is that the concerned work 
man went on leave írom 28 - 9 - 83 to 5 - 10 - 83. He reported 
sick on 6 - 10 -83 and was granted sick leave for 6 - 10 - 83 and 
7 -10 -83 and thereafter the concerned workman remained 
absent from his duty till 14 - 11-83 and reported for duty on 
15 - 11 - 83 . As the concerned workman remained absent un 
authorisedly for more than 10 days after the expiry of his 
original leave subsequently extended by two days on medi. 
cal ground , his name was kept on badli list from 11 - 11- 83 
according to the provisions of the Standing Orders. This was 
a routine matter and there was no scope for raising any 
grievance . The concerned workman stated that he remained 
absant unauthorisedly on account of sickness. The manage 
ment did not find the medical ground to be genuine The 
concerned workman did not submit any explanation as to 
why he did not apply for extension of his leave on medical 
ground . The concerned workman was not chargesheeted for 
hig unauthorised absence and has not been punished . He 
only been put on badli list and as soon as he will complete 
190 days of continuous service within a period of one year 
as badli worker he will be made permanent . It is not a case 
of punishment of the concerned workman but is a case of 
change in status for it temporary period according to the 
provision of the Standing Order . The action of the manage 
ment is legal, bonafide and in accordance with the Standing 
Orders and as such the concerned workman is not entitled 
to any relief. 


(b ) explain to the satisfaction or the manager his inabi 

lity to return on the expiry of his leave. 


The point for determination in this reference is whether the 
action of the management in putting the concerned workman 
as a badli Overburden Remover without proving his mis 
conduct is justified. 


in case the workman loses his lien on the appointment, he 
shall be entitled to be kept on the " badli list” . From the 
admitted facts of the case it will appear that the concerned 
wo ;kman was on sanctioned leave from 28 - 9 - 83 to 5 - 10 - 83 
and he was to join after the expiry of the sanctioned leave 
on 6 - 10 - 83. It is admitted that on 6 - 10 -83 the concerned 
workman had joined his duties . The case of the concerned 
workman is that on 710 -83 he was sick and got hiinself 
treated in the colliery hospital on 7 .10 -83 and did not report 
for duty and was under the treatment upto 14 - 11- 83 at 
Katras. It is nowhere stated by the concerned workman that 
he had applied for leave for 7 - 10 - 83 and according to him 
he remained absent from 7 - 10 - 83 to 14 - 11 - 83 unauthorisedly . 
On the above facts it is submitted that Clause 10 (f ) of the 
Certified Standing orders of the celliery is not applicable in 
the case of the concerned workman . It is submitted that the 
said unauthorised absence of the concerned workman will 
be a misconduct under clause 13( n ) of the Certified Stand 
ing Orders Exf. M - 2 and as no disciplinary proceeding had 
heen taken against him he did rot lose lier on his anpoint 
ment and the order putting him on the badli list was wrong 
and not in accordance with the Certified Standing orders . 
The case of the management in para - 3 of the W .S is that 


The workmen and the mangement have each examined 
one witness in support of their respective case . The concer 
ned workman has further exhibited five documents and the 
management has also exhibited two documents. 


Admittedly , the concerned workman has been allowed by 
the management to resume his duty as a permanent worker. 
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the concerned workman reported sick on 6 - 10 - 83 and was 
granted sick leave for two days, i.c . on 6 - 10 - 83 and 7 - 10 -83 
ind thereafter he remained absent. Ext. M - 1 which is the 
management s own document will show that the concerned 
workman was present on 6 - 10 -83 and that he was on one 
clay sick leave on 7 - 10 - 83 . It is clear therefore that the 
concerned worker11 had worked on 6 - 10 -83 and that he was 
110t on sick on 6 - 10 - 83 . Although it is stated by the manage 
mont that the concerned workman was on sick leave on 6 
and 7 - 10 - 83 , the management has produced no paper 10 
show that the concerned workman had either applied for 
sick leave for 6th or 7th October , 1983 OT that he was 
granted sick leave for any of those two Jaya . Had the 
concerned workman applied for sick leave for 6th or 7th 
October , 1983 and the management had granted the prayer 
for sick leave to the concerned workman , the management 
must have produced those papers in support of its casc . 
Ext. W - 5 dated 5 - 11- 83 is a letter from the concerned work 
man to the Manager, Nudkhurkce Colliery . It shows that 
after the expiry of the leave he had worked on 6 - 10 - 83 and 
that he got himself trcatod in the colllery dispensary on 
7 -10 - 83 and did not attend to his dutice . This is one of the 
earliest letter of the concerned workman which shows that 
he had absented from 7 - 10 -83 without any iotimation to the 
management. In view of the above facts it will appear that 
Clause 10 ( ) of the Standing Orders Ext. M -2 is not ap 
plicable in the case of the concerned workmen , On the 
expiry of his leave he had resumed his duties on 6 - 10 - 83 
and thereafter he did not apply for any leave and remained 
absent unauthorisedly from 7 - 10 -83, Clause , 10 ( f ) is appli 
cable only when a workinan remains absent beyond the 
period of leave originally granted or subsequently extended . 
In the present case the concerned workman did not remain 
absent after the period of the expiry of the leave and as such 
Clause 10 ( f ) is not applicable . It will also appear that the 
concerned workman had not subsequently extended the leave 
after 5 - 10 -83 nor had he annlied for any leave for 7 - 10 - 83 . 
Takiog all these facts into consideration I hold that Clause 
10 ( f ) of the Certified Standing Order is not applicable to 
the facts ofthe case of the concerned workman . 


The facts established above will show that the concerned 
workman was continuousiy absenting without permission from 
7 -10 -83 an csuch continuous absence without permission is 
covered under Clause 18 ( n ) and is a misconduct for which 
a copartinental proceeding may be gone into for passing a 
suitablo punishment. Adittedly , no departmental proceed 
ing for, misconduct of continuous absence without pennis 
sion was started against the concerned workman and as 
such the management was not justificd in taking action against 
the concerned workman under Clause 10 ( f ) of the Standing 
Orders . It appears that the management had realised that 
the ordor passed vide Ext. W -4 was not proper and as such 
the munagement allowed the concerned workman to resume 
duty as permanent Overburden Remover vide Ext. W -2 dated 
8 - 10 -84. As the management was not justificd in treating 
the case of the concerned workman under Clause 10 ( f ) of 
tho Standing Orders the entire order of losing lien of the 
concerned workcan treating him as badli workman was 
wrong, against the Standing Orders and unjustified . 

În view of the discussion made above , I hold that the 
action of the management of Nudkhurkce Colliery of Messrs. 
Bharat Coking Coal Limited putting the concerned workman 
As badli Overbunden Remover as not justified . As the con 
cerned workman has already, resumed his duties as per 
manoat Over burden Remover , there is no need to pass 
further order to that effect. However, as the order of the 
management putting the concerned workmag in badli list 
was not justified , ihe concered workman is entitled to tho 
back wages and other benefits from 12 - 11 -83 to the date 
of resuming his duties as permanent Overburden Remover . 
This is my Award . 

I. N . SINHA , Presiding Officer 
(No L -200127220 ) / 84 . D . IN ( A ) ] 
A . V . S . SARMA, Desk Officer 
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